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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS

 TO  QUESTIONS

 श्रता ०  प्र०  सख्या  विषय  SUBJECT  पृष्ठ /  8:58

 U.S. Q.  No

 581  रेलवे  सुरक्षा  वल  के  पुनर्गठन  में  हुई  प्रगति
 Progress  for  7608-

 anisation  of  R.P.F.  13

 582  कोट्टावालसा  wie  किरन्दूल
 Railway  line  between I Kot-

 क  tavalsa  and  Kirandool

 (S.E.  Railway)  .  13

 585  कर्वी  स्टेशन  से [|  चित्रकूट  तक  Extension  of  Railway  line
 रलव  लाइन  बढ़ाना  from  Karwi  Station  to

 Chitrakoot  (Central  Rail-

 way)  14

 588  मिजोरम श्रौर  पूर्वी  भारत  के  अन्य  भागों

 को  बंगला  देश  से  बिजली  की  सप्लाई
 Supply  of  power  to

 Mizoram  and  other  parts
 of  Eastern  India  from

 Bangladesh  14

 590  पुरान  रल  इजनों  क॑  स्थान  पर  नय  इजन  Replacement  of  Old  Rail

 14 way  Engines

 592  विदेशी  तेल  कम्पनियों  द्वारा  तेल  शोधक  का  रखानों
 Expansion  of  Refineries  by

 का
 Foreign  Oil  Companies

 596  उत्तरी  बंगाल  के  जिलों  में  बिजली की  अनमित  Estimated  Power  Require-

 श्रावश्यकतला  in  North  Bengal
 Districts  15

 597  नई  रेलवे  लाइनें  बिछानें  के  लिए  meee  तरीके  Unorthodox  Methods  for

 अपनाना  Laying  New

 Railway Lines  e  16

 598  विदेशी  विमान  कम्पनियों  के  विमानों को  भारतीय  Refilling
 of  Aircraft  of

 तेल  निगम  द्वारा  भारत  में  तेल  भरने  की  सुविधा  Foreign  Air-lines in  India

 by  1.0.0.  16

 599  बिहार  की  सिचाई  योजना  के  लिये  सहायता  Assistance  for  irrigation
 Scheme  of  Bihar

 600  परिसी  योग  का  गठन  Con nstit धि ि ution  of  Delimi-

 tation Commission  17

 अतारांकित  प्रश्न

 सख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 5700  आंध्र  प्रदेश  के  श्न्दोंलन  का
 तमिलनाडू  से

 कोयले के  वहन  पर  असर
 Impact  of  agitation  in

 Pradesh  on Andhra

 movement  of  coal  from

 Tamil  Nadu  17

 11.0



 ब्रता ०  प्र०  सख्या

 U.S.Q.  Nos  विषय  SuBJECT  300

 5701  उडीसा  मिनरल  डवेल्पमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  के  Shareholder  of  Orissa

 Mineral  Development

 Co  Ltd  18

 5702  कोचीन  तेल  शोधक  काखाने  के  प्रबंध  निर्देशक  Relieving  of  Managing

 को  करना  Director  of  Cochin  Oil

 18 Refinery

 5703  शभ्रादिवासी  पिछडे  क्षेत्रों में  रेलवे  लाइने  बिछाने
 Planning  Commission  's

 के  लिए  योजनां  भ्रायोग  का  सझाव
 suggestions

 for  Railway
 lines  in  Adivasi;  Back-

 ward  Areas

 5704  गोलचा  प्रोपर्टीज  लिमिटेड  के  को  Payments  to  Creditors  of

 झादायग  Golcha  Properties  Ltd.  19

 5705  मध्य  प्रदेश  दानेदार  उव॑रक  संयंत्र  की  स्थापना  Setting  up  of  a  Granulated

 Fertiliser  Plant  in  M.P  19

 5706

 ि

 बी  स  सुपरिन्टेन्डेन्ट  के  Irregularities  in  Operating

 कार्यालय  की  श्रापरेटिंग  एकाउन्ट्स  ar  में  Accounts  Branch,

 Office,  Howrah

 5707  तीसरी  योजना  प्रवधि  में  उत्तर  प्रदेश  पंजाब  Assessment  of  the  Scheme

 हरियाणा
 को

 श्रधिक  कोयला  ढोने
 के

 लिए  बाक्स  to  replace  Wagons
 वैगनों  के  स्थान  पर  प्रन्य  वैगन  लगाने  की  योजना  to  carry  more  Coal  to

 Uttar  Pradesh,  Punjab
 and  Haryana  introduced

 durmg  Third  Plan  Period  20

 5708  इंडियन  मेटल
 एण्ड

 फैरो 1 सप्लाई
 भवनेश्वर  Allotment  of  Wagons  to

 को  लकड़ी  का  कोय be  eq  Umaria  for  Supply  रण

 को  रेल  वैगनों  का  ant  za  Charcoal  to  Indian  Metal

 and  Ferro  Alloys
 Bhubaneswar  20

 Amount  realised  from 5709  Tat  रेलवे  में  बिना  टिकट  यात्ना  करने  वालें
 यात्रियों से  वसूल की  गई  धनराशि  Ticketless  Passengers  on

 Eastern  Railway  20

 710  म.य  रेलवे  में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  ae  Amount  Realised  from

 से  वसल  की  गई  धन  राशियां  Ticketless  passengers  on

 Central  Railway  ो  41

 711  मध्य  रेलवे  में  गत  पांच  महीनों  में  ग्रपराधों  भ्रौर  Incidents  of  Crimes  and
 च  Murders  on  Central  Rail-

 way  during  Last  Five
 Months  21

 712  बाघा  बीलीमोरा  नैरो  गेज  लाइन  को  मीटर  गेज  Conversion  of  Wagha  Bili-
 बदलना  mora  Narrow  Gauge  into

 Metre Gaug ge  21

 ul



 श्रता०  प्र०  संख्या

 U.S.Q.  Nos.  विषय  SuBJECT  पृष्ठ  (0.41

 5713  घिरमगांव  ait  हावड़ा  के  बीच  गाड़ी  चलाना  aft Introduction  Vi  ्  Train

 between  Viramgam  and

 22
 Howrah

 5714  हिमाचल  प्रदेश  में  नैरो  न  लाइन  को  पठान

 कोट  से  हरिपुर  गुलेर  तक  बढ़ाना
 Extension  of  Narrow  Gauge

 line  from  Pathankot  to

 Haripur  Gulair  in

 Himachal  Pradesh  .  22

 5715  महाराष्ट्र  में  ताप्ती  नदी  परियोजना  Tapti  River  Project  in
 Maharashtra  22

 5716  1973-74  में  नई  रेल  गाड़ियों  का  चलाया  जाना  Introduction  of  New  Trains

 during  1973-74  23

 5717  रूमानिया  के  सहयोग  से  बिहार  में  तापीय  Setting  up  of  Thermal
 घर  की  स्थापना  Power  Station  in  Bihar

 in  Collaboration  with

 Rumania  23

 5718  कम्पनियों at  प्रदत्त  पूंजी
 Paid  up  Capital  of  Com-

 panies  i]  23

 5719  वैगनों  की  सप्लाई  के  लिए  केरल  के  टाइल  निर्मा  Representation  by  Tile

 rf  भ
 x

 Manufacturers  of  Kerala

 for  Supply  of  Wagons

 ्
 5720  केरल  के  |  लेए  विद्युत  योजना  Power  Plan  for  Kerala  24

 5721  रेल  कर्मचारियों  को  स्थानान्तरण  भत्ता  दिये  Award  of  Transfer  Allow-

 जानें  के  बारे  में  पंच  निर्णय  ance  to  Railway  Em-

 24 ployees  थ

 5722  अशोधित  तेल  के  निक्षेप  25 Deposits  of  Crude  Oil  |

 Poor  Performance  of  Public §723  पुरानी  मशीनों  के  कारण  सरकारी  क्षेत्र  के  ्

 संयंत्रों  का  श्रसंतोषजनक  कार्य  Sector  Fertilizer  Plants

 due  to  Outmoded  Machi-

 25 nery

 5724  Causes  of  Losses  in  Public सरकारी  क्षेत्र के  उव॑रक
 संयत्रों

 में  हानि  के  कारण

 Sector  Fertilizer  Units  25

 5725  रेल  वैगनों  को  रोके  रखने  के  लिए  हिन्दुस्तान  Demurrage  Charges  realis-

 स्टील  से  ager
 किया  गया  विलम्ब  शुल्क  ed  from  Hindustan  Steel

 for  Detention  of  Rail-

 way  Wagons  26

 5726  काबानी  सिचाई  मैसूर के  लिये
 Revised  Sanction  for  Kabani

 दुबारा  स्वीकृति  Irrigation  Project,  Mysore  26

 5727  मद्रास  के  महानगरीय  परिवहन  श्रायोजन  संगठन
 Disbanding  of  M.T.P.O.

 FT  in  Madras  e

 च्



 श्रता०  प्र०  सख्या

 U.S.Q.  Nos  विषय  SUBJECT
 पुष्ठ  (3078

 5728  मिरज  स्टेशन  मध्य  के  स्टेशन  Death  of  Station  Master

 को  ८७  tation Mira}  (South

 Central  Railway)  27

 5729  डीजल  जेनरेटिंग सेटों  का
 Import  of  Diesel  Generat

 27 ing  Sets

 5730  दिल्‍ली में  उपनगरीय रेलवे  का  जाल  बिछाना  Suburban  Railway  net-

 work  for  Delhi

 5731  केरल  में  कम्पनी  भ्रधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  Companies  registered  under
 नया

 Companies  Act  in  Kerala  28

 5732  उवेरक  उद्योग  के  विस्तार  की  प्रतिशतता  Percentage  of  Growth  of

 Fertilizer  Industry  28

 aan
 5733  at  बैलेसे  एण्ड  कलकत्ता  Shaw  Wallace  and  Co

 Calcutta

 5734  fared  उर्वरक  कारखाने  में  विस्फोट  Explosion  in  Sindri  Ferti-

 lizer  Plant  e  29

 5735  1972-73  के  दौरान  गजरात  की  कोयलें  की  Co  of Requirements
 त्राव  श्यकता  ujarat  State  during

 2-73

 5736  ए ा म  की  गलती  के  कारण  परियोजनाओं के  Delay  m  Completion
 परा  होने  में  विलम्ब  of

 Projects  due  to  Fault

 of  Contractors  30

 5737  उड़ीसा  राज्य  विधान  सभा  के  लिये  निर्वाचन

 कराना
 Holding  of  Elections  to

 the  Legislative
 Assembly in  Orissa

 5738  नामरूप  में  पेटो-रसायन  परियोजना  ह््तु  असम  को  Grant  of  Loans  to  As

 कऋण  for  Petro-Chemical  Pro-

 ject  at  Namrup  1.0

 5739  मेसर  में  परमाण  तापीय  परियोजनाओ्रों  की  Setting  up  oi  Nuclear

 स्थापाना  Thermal  In Project

 Mysore  31.0

 5740  gare  कारखानों  में  प्रयक्त  होने  वाला  इंधन  Fuel  Oil  used  in  Fertilizer
 तल  Plants  3]

 5741  .  लाइनों  को  मीटर  गेज  से  बड़ी  लाइनों  में
 बदलने के  बारे  में  नीति

 Policy  on  Conversion  of

 Main  Lines  from  Metre

 Gauge  to
 Broad  Gauge  32

 5742  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  रेल  बैगन  Railway  Wagons  for  Bhilai

 Steel  Plant  32



 श्रता०  प्र०  सख्या

 U.S.Q.  Nos.  विषय  र /  छिद  GUL Sire  Tram
 पृष्ठ

 5743  feaat  ही  श्रौर  wart रेलवे  Arrangement  of  Drinking
 स्टेशनों  पर  पीनें  के  पानी  की  व्यवस्था  Water  at  Khairar,  Khur-

 hand  and Dingwahi
 Atarra  Railway  Stations  32

 5744  मध्य  प्रदेश  में  नई  रेलवे  लाइनों के  लिए  राज्य
 सरकार का  प्रस्ता

 Madhya  Pradesh  Govern-

 ment’s  Proposal  for  new

 Railway  Lines  in  M.P

 5745  पांच  वर्ष  सें  श्रधिक की  सेवा  art  पर्वोत्तर tad  Confirmation  of  Employees
 कर्सचारियों को  स्थायी  बनाना  having  served  for  more

 than  five  years  on  North

 HKastern  Railway  34

 5746  पेट्रोल  फिलिंग  स्टेशनों  का  श्रलाटमेंट  Allotment  of  Petrol

 Stations

 5747  पेट्रोल  फिलिंग  स्टेशनों  के  डीलरों  चोरबाजारी  Black  Marketing  by  Petrol

 Fillmg  Station.  Dealers  35

 5748  भारत में  विदेशी  स्वामित्व  श्रौर  नियंत्रण  वाली
 शत  र्‌

 Nationalisation  of  Foreign
 कम्पनियों  नाव  ग

 Owned  and  Foreign  Con-

 trolled  Companies  in  India

 5749  कच्चे  तेल  पेंटोलियाम उत्पादों

 पाइपलाइन बिछाने  की  योजना

 Scheme  for  laying  Pipe-
 lines  for  carrying  Crude

 Oil  and  Petroleum  Pro-

 ducts  36
 ~  vA  NN

 5750  देश  में  लगाये  गये  देशीय  टर्बो  जेनरेटर  Indigenous  Turbo  Genera

 tor  Sets  Installed  in  the

 Country

 5751
 कोटागाडन  श्रौर  केव्र

 के
 बीच  पांचवीं  योजना  Rail  Link  between  Kotha-

 में  रेल  सम्पर्क
 gadan  and  Kabur  tn

 Fifth  Plan  Period  37

 5752  उत्तर  बंगाल  की  जलढाका  पनबिजली  परियोजना  Jaldhaka  Hydro  Projec
 North  Bengal  38

 5753  सियालदह wit  न्य  ez न्ंगईगांव  के  बीच  Running  of  an  Air-Condi-
 चेयर  कार  चलाना  tioned  Chair  Car  Train

 from  Sealdah  to  New

 38 Bongaigaon

 5754  सियालदह से  लपुर  तथा  फरक्का  होकर
 न्य  बंगईगांव तक  एक्सप्रैस गाड़ी  चलाना

 Introduction  of  an  Express

 Train  from  Sealdah  to

 New  Bongaigaon  via

 Bolpur  and  Farakka  38

 §755  उत्तरी  बंगाल  में  तापीय  विद्यत  पयत्र  का  निर्माण
 Construction  of  Thermal

 Power  Plant  in  North

 Bengal

 ै |



 ध्रता ०  To  संख्या

 Nos.  विषय  SuBJECT  पष्ठ/ ९80 ९8

 5756
 बाढ़  से  होने

 वाले  विनाश  को  रोकने  के  लिए
 Scheme  for  con: const) truction

 व बक्सर स से  का  वर  तक  बांध  का  निर्माण करने  of  Dam  from  Buxer  to
 की  योजना  Koilwar  to  avoid  des-

 truction  by  floods  39

 5757  fara  उत्पादन  परियोजनाओं पर  हमरा  व्यय  Expenditure  incurred  on

 Power  Generation  Pro-

 jects

 5758  रेल  वैगन  रिलीज  करने  में  देरी  पर  रेलवे  बोर्ड  Railway  Board’s  concern
 क

 over  delay  in  Wagon
 release  4)

 eq 5759  मियां  भाई  carotene पंचाट  के  परिणा  Financial  burden  due  to

 वित्तीय  भार  Mian  Bhai  Tribunal’

 award  41

 5760  रेलवे  के  संगठन  द्वारा  दिल्‍ली  प्रौर  Surprise  checks  by  Vigi-

 कार्यालयों की  अ्रचानक  जांच
 दिल्‍ली  स्टेशनों  के  श्रारक्षण  lance  Organisation  of

 Railways  on  Reservation

 Office  at  Delhi  and  New

 Delhi  Stations

 Railway)  4}

 5761  उत्तर  रेलवे  में  स्वास्थ्य  निरीक्षकों  का  नियत  wafe  Periodical  transfers  of

 पर  स्थानान्तरण  Health  Inspectors  on

 Northern  Railway  42

 5763  इन्डो-वर्मा  पेट्रोलियम  कम्पनी  लिमिटेड  के  Reconstruction  of  Board  of

 निर्देशक  बोर्ड
 व  |  पुनर्ग  ऊन  Directors  of  Indo-Bur

 Petroleum  Company
 Limited  49

 5764  विदेशी  कम्पनियों  भ्रौर  बड़े  प्रौद्योगिक  गृहों
 Inter-connections  between

 के  ara  UT  संबंध  Foreign  Companies  and

 Large  Industrial  Houses

 5765  चर्किया  (  fat  से  बालिका  Construction  of  Approach

 उच्च  विद्यालय  तक  श्रपरोच रोड़  का  निर्माण  road  from  Station  to

 Girls  High  School  at

 Chakia  (N.E.  Rly.)  44

 5766  पत्निका  का  प्रकाशन  Publication  of  ‘Journal

 Bhagirth’  44

 5767  बिहार  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजनाश्रों  के  Funds for  Implementation
 कॉर्यान्वयन के  लिए  धनराशि  of  Rural  काडठपीलक्व एए

 schemes  in  Bihar

 yi



 श्रता०  Yo  सख्या

 U.S8.Q.  Nos.  विषय  SuBJE  पृष्ठ /  ९455

 5768
 खजूरियाघाट

 शर  बस्तर  Project  A

 a रेलवे  कमंचारियों  को  Employee  8.
 योजना  भक्त

 Khajuriyagh

 Basta and  Korapet
 45 Projects

 5769  पर्वोत्तर
 tera
 रेलवे  कर्मचारियों  Supply  of  Uniforms  to

 Employees  of  No:th  E

 e tern  Railway

 5770
 fatwet  नदियों  के  जल  के  बंटवारे  के

 में

 सामति का  गठन
 Setting  up  of  a  Committ

 on  sharing  of  waters  of

 different  Rivers  46

 5771  केरन  में

 न
 बांध  तथा

 Construction  of  Thannee
 fee  वेਂ

 muckom  Bundh  and

 Thottappalli
 il  ta

 in

 Kerala  46

 5772
 थाननीरमुकोम

 ws
 a

 Benefits  achieved  from  Con-
 से  प्राप्त  लाभ  struction  of  Thanneer

 47 muckom  Project;  Kerala

 5773  त्रिवेन्द्रम  में  जनरल  wert  डिपो  एवं  Setting  up  of  General  Stores

 की  स्थापना  Depot-cum-Scrap
 in  Trivandrum  47

 5774  केरल  में  तेलीचेरी  स्टेशन  तथा  sera गे  Construction  of  Railway

 रेलवे  के  उपरी  Tat  का  निर्माण  Over-Bridgas  at  Tell

 cherry  Station  and  Tem-

 ple  Gate  in  Kerala  47

 Construction  of  Over 5775  अ

 ज्ञॉं का निर्माण  Bridges  in  Kerala  48

 New  Railway  Lines  in  Nor- 5776

 nil
 a

 देश  जैसे

 thern  States  in  Punjab

 U.P.,  Bihar  and

 .. Pradesh  48

 5777  जना
 लि  में  विलम्ब  Loss  caused  due  to  delay in

 हुई  sanctioning
 सकत

 क
 48 Project

 5778  कोचीन  की  Delay  in  Commissionin

 Cochin  and  Barauni  F

 tilizer  Project  49

 5779  विदेशों  से  श्रशोधित तेल  का  ग्रायात  s  from  which  Crude
 Counts  =_

 Oil w  49

 vill



 प्रता ०  To  सख्या

 Q.  Nos  विषय  SuBJECT  पृष्ठ

 5780  रेलवे  द्वारा  कर्मचारियों  पर  गबन  के  लिये  मुकदमें  Proseontion  by  Railways
 चलाया  जाना

 Employee

 हिमज
 ppropriation  49

 5781  और  मशीनों की
 ह

 Compensation  for  loss,  da

 ie  1  2  mage,  theft  and  pilfers
 मश्नावजा

 और

 के  लिस
 द  of  Sugar,  Jaggery,  Tea

 Textile  and  Machinery  50

 5782  Decline  in  movemen
 बिजली  वरों  को

 कम
 , ei rac

 पहुंचाया  जान  Coal  to  Power  50

 द
 5763  National  Railway  ||

 जब
 x CHF wae  ter  scree  ‘onsultative  Council  51

 eee
 5784

 जामनगर ग्रौर मोर के बीच रेल सम्पर्क
 न “4९1 ः : मोरवी द्

 Rail  connection  bet
 मालिया

 ee =

 के  बीच  रेल  सम्पर्क  Ja
 amnagar

 oe Maliya  (Weste

 way)  51

 5785  गुजरात  के  सौराष्ट्र  ममा भेत्र  से  नमक  ढोने
 fa  Wagons  to  carry  salt ff

 Ss  Region

 Gujarat  51

 5786  बड़े  संचालन  केद्रों  nking  of  Major  O
 ra-

 समंक्तित  संचार  से  मिलाना  (10118.1  Centres  with  n-

 ve
 teyrated

 52 System

 5787  भारत  Ae  पाकिस्तान के  वीच  तेल की  खो

 के  लिये  करार
 Agreement  between  In  lia

 and  Pakistan  for  expl
 ta tion  of  Oil -  9.0

 5789  दहापुरोड श्रौर  दोहद  के  बीच  नई  w  Railway  line  bet

 Dahapuroad  and  D  52

 5790  रेलव ेमें  फायरमेनों का  तबादला  [Transfer  of  Fireman

 53 Railways
 ह

 5791  Providing  sitting  accommo-

 स्थान  दना तृतीय  ब» # ५  के  प्रत्येक  यात्नी  को  बैठने  के  dation  to  each

 Class  passenger

 Thir
 53

 792.0  Improvements  in  the  wo

 4

 ing  of  Zonal  Committeesਂ
 क्षेत्रीय

 a

 सुधार

 हि as 5793  इंधन  तल  प्रथम  उवरक  कार  Commissioning  of  first
 fue

 चाल  किया  चाना  }  oil  based  fertilizer  pl

 be  e  of
 Shan

 MG 5794  उड़ीसा  में  इंडियन  एन्ड  फेरो  एलायज
 Metals  T plan’ es by 1 Ferre

 लिमिटेड  द्वारा  शेयरों  की  खरीद
 Alloys  Limited  of  Orissa  54



 अ्रता०  Jo  सख्या

 U.S. Q.  Nos  विषय  SUBJECT  पृष्ठ /0  40708

 5795  रूस  से  मिट॒टी  के  तेल  का  Import  of  K  aTn,  sene  from

 Soviet  Union  54

 5796  मध्य  प्रदेश  साथ  सोन  नदी  जल  विवाद  के  Prime  Minister’s  arbitra

 मामले  में  प्रधान  मंत्री  की  मध्यस्थता  tion  in  Sona  River  water

 dispute  with
 Madhya Pradesh

 5797  dt  क  उवरक  उत्पादन का  कम  Loss  in  production  of  fer-

 tilizer  at  Trombay

 Multi-purpose  Signal  De- 5798  दिल्‍ली-मेरठ  रेलवे  लाइन  पर  बहु-उद्देश्यीय
 vice  on  Delhi-Meerut सिगनल  प्रणाली

 क
 Railway  Line  55

 5800  विदेशी  फार्मस्यटिकल  कम्पनियों  के  Regulating  the  working  of

 संचालन को  नियमित  करना  Foreign  Pharmaceutical
 e  56 Companies

 5801  वर्ष  1972-73  में  श्रशोधित  तेल  का  अ्पात

 झर  तथा  गेर  सरकारी  क्षेत्र  की
 Import  of  Crude  Oil  during

 1972-73  and  its  allocation
 एजेंसियों को  इसका  वितरण  to  Public  and  Private

 Sector  Agencies

 5802  गजरात  में  तेल  कपों  पर  40  करोड़ रुपये  की  Alleged  Wastage  of  40  crores

 कथित  बरबादी  on  Oil  Wells  in  Gujarai  58

 5803  हावड़ा  श्रामता
 हावड़ा-शीलखाला

 लाइट  Report  submitted  by  Com-

 रेलवे  के  पुनर्घास  ह काय  के  लिए  पूर्वे  रेलवे  के  हावड़ा  mittee  of  Officers  of

 feats  के  afirarizat  की  समिति  arr  Howrah  Division  of  Eas-

 प्रतिवेदन  पेश  किया  जाना  tern  Railway  for  Rehabi-

 litation  of  Howrah-Amta

 and  Howrah-Shealkhala

 light  Railway  58

 5804  बिजली  परामशेदात्नी  aaa  के  में  गर  Monopoly  of  Private  Sec-

 सरकारी  क्षन्न न  का  एकाधिकार  tor  in  the  Field  of  Power

 Consultancy  Services  59

 5305  बिजली  योजनाओं  को  पंचवर्षीय as  Linking  of  Power  Planning
 सम्बद्ध  59 with  Five  years  Plans

 $06  इलाहाबाद  के  लोको  शैड  के  फिटरों  द्वारा  Representation  from  Fivters

 बेदन  दिया  जाना  of  Loco  Shed,  Allahabad

 5807  रेल  ayaa  में  जान  श्रौर  माल  की  हानि  Compensation  for  Loss  of

 की  क्षतिपर्ति  Life  and  Property  in

 61 Railway  Accidents

 5809  *शोरानर-लिम्नर  रेलवे  लाइन  का  कालीकट  Extension  of  Shoranur-

 तक  बढ़ाया  जाना  Nilambur  Rail
 ०

 line
 to  Calient  61 up  LO  VWallvUuL



 प्रता ०  प्र०  सख्या

 U.S. Q.  Nos  विषय  SUBJECT  पृष्ठ  1?  दाप

 5811  मलयेशिया  से  विद्यत  संयंत्रों  के  लिए  उपकरणों
 Supply

 of  Equipment  from

 for  owel Malaysia
 Plants  ि

 5812  नई  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  पासंल  क्लर्कों  का  Cancellation  of  Transfer  of
 कालका  स्टेशन  का  स्थानान्तरण  रह  Parcel  Clerks  at  New

 Delhi  Station  to
 उताह Station  62

 5813  श्रादिवासी  क्षेत्रों  में  नई  रेलवे  लाइनें  बिछानें  Criteria  for  Laying  New
 का  मापदंड

 Railway  Lines  in

 Adivasi  Areas

 5814  दिल्‍ली  site  गाजियाबाद  के  बीच  दूध  विक्रेताओं
 का  यात्री  डिब्बों  पर  चढ़ना

 Occupation  of  passenger
 bozies  by  Milk  vendors

 between  Delhi  and

 Ghaziabad  63

 5815  पलवल  wie  दिल्‍ली  के  बीच  बिजली  से  चलने  Electric  Train  between
 कै वाली  रेलगाड़ी  Palwaland  Delhi  63

 5816  कम्पनियों  द्वारा  लाभ  की  राशियों  के  वितरण  Curbs  on  Distribution  of

 पर  रोक  Profits  by  Companies  64

 5817  are  गैज  श्रेणी  की  एक  किलोमीटर  tad  लाइन  Proportion  of  Skilled  and

 पर  काम  म  लग  कशल  तथा  १  श्रमिकों  Unskilled  Labour  en-
 का  ग्रनपात

 gaged in  1  Kilometre  of

 Railway  line  in  B.

 ह  64 Category

 5818  झ्राध्र  क  के  परामशदाता  के  Talks  held  with  Andhra

 साथ  विद्युत संकट  पर  हुई  बातचीत  Pradesh  Governor’

 Advisor  on  Power

 Crisis

 5819
 रांध  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  में में  भ्रनिर्णीत  पढ़ें  Cases  Pending  with  Andhra

 65 Pradesh  High  Court

 5820  झ्रांध्र  प्रदेश में बिजली की  कटौती  Power  cut  in  Andhi

 Pradesh  66

 5821  उद्योग (  विकास  atc any  are  fat  नियमन  )  श्रधिनियम  Action  against  M/s.  Smith

 का  उल्लंघन करने  के  कारण  a s aaa  स्मिथ  and  Naphew  and  Naphew
 एण्ड  नेफ्य  ait  मैसर्स  एग्लो-थाई  कारपोरेशन

 and  M/s.  Anglo-Thai
 के  विरुद्ध  कार्य  वाही

 Corporation  for  Contra-

 ing  Industries  (Deve-

 lopment  and  Reg.)  Act  66

 5822  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड  की  विटामिन  Delay  in  Vitamin  Project

 सी  परियोजना के  ः  में  विलम्ब  of
 Hindustan

 Antibio-

 tics  ted

 1.0



 कता ०  प्र०  सथ्या

 Q.  Nos  विषय  SUBJECT  पष्ठ  ‘PAGES

 5823  पाली  )  स्टेशन  पर  पानी  के  Provision  of  Water  Coolers
 कलर को  व्यवस्थ

 sil at  Pali  (Marwaz)
 e way  Station  67

 5824  मारवाड़  जंक्शन में  पड़े  प्रतीक्षालाय
 Dirty  Waiting  Rooms  at

 Marwar  Junction  67

 5825  an  करने  वालें  श्रधिकारियों  के  लिए
 बज़  एं

 Badges  for  Ticket
 पादा  ng Officials  67

 5826  उड़ीसा  में  रेलवे  याह्तियों
 का  झांदोलनकारियों  Fassenzers  faced  violent

 के  हिंसात्मक  दंगों  से  सामना  troubles  from  Demonstra-
 tors  in  Orissa  68

 5827  यात्नियों के  लिये  बेहतर  सुविधाएं  Better  Amenities  to  Passen-

 gers  e

 5828  चिदेशों  के  सहयोग  a  तेल  शोधक  कारखानों  की  Setting  up  of  Oil  Refineries

 nm  Collaboration  with
 Foreign  Countries  69

 5829  समाज  विरोधी तत्वों  द्वारा  चल  टिकट  परीक्षकों  Assault  on.  Travelling
 का  पोटा  जाना  Ticket  Examiners  b

 Anti-social  Elements

 5830  विलम्ब  शुल्क  के  रूप  में  प्राप्त  राजस्व
 Revenue  earned  in  the

 Form  of  demurrage

 5831  रेलवे  स्टेशनों  पर  बुक  स्टालों  पर  बेची  जाने  Nature  of  Books  sold  at

 बाली  पस्तकें  Book  Stalls  at  Railway
 . Stations

 5832  वर्ष  1972  में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  Penalty  realised  from
 ante  से  वसल  किया  गया  जर्माना  Ticketless  Passengers

 .  72 during  1972

 5834  दावों
 से

 संबंधित
 कमेंचारियों

 के  साथ  अनुचित
 Increase  in  Payment  of

 गठबन्धन  के  कारण  व्यापारियों को  दावों  के  Cliims  to  Traders  due  to
 भगतान में  वद्धि  unholy  Alliance  wil  th

 Claim  Staff

 5835  स्टेशन  मास्टरों  श्रौर  सहायक  स्टेशन  मास्टरों

 के  लिये  क्वाटर
 Quarters  for  Station  Mas-

 ters  and  Assistant
 Sta- tion  Masters  13

 5856६  जोनल  श्रौर  डिवीजनल  मुख्यालयों  में  पांच  Otficers  kept  at  Zonal  and

 ay  से  तक  रखे  वाले  Divisional  Headquar:ers
 श्रधिकारी  for  more  than  Five  Years  73

 5337  faqa  के  विकास  के  लिए  समेकित  ग्रोजना  Integrated  Plan  for  Power

 Development

 5838  उच्चन्यायालय में  अनिर्णीत  मामले  Cases  pending
 with  Kerala

 e
 High  Jeurt

 Xi



 ग्रता०  प्र ०  संख्या

 U.S. Q.  Nos  विषय  SUBJECT  पृष्ठ /  ए  301

 5839  उत्तर  प्रदेश  में  कई  रेल  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण  Survey
 for  New  Lines

 Tee  त ai, in  T Xu  1 0५81  ila Pra  desh  15

 5840  1971  शरार  1972  के  दौरान  रेलवे  क्रम

 चारियों को  गया  समयोपरि भत्ता

 Overtime  Allowance  paid
 to  Ralway  Employees

 during  1971  and  1972  15.0

 5841  भारतीय  रेलवे  ae  Names  and  Addresses  of
 और  प्र्न्य  पुरस्कार

 प्राप्त  wait  म  व  पते  Recepients  of  Gallantry
 and  other  awards

 on  Indian  Railways  15.0

 5842  पेय  चाट  स्टालों  तथा  प्रतीक्षालयों की  व्यवस्था  Names  of  Stations  where

 से  रहित  स्टेशनों के  नाम  there  15  no  provision  fo;

 drinking  water  tea

 stalls  and  WwW  aiting
 rooms

 5843  चोरी  at  उठाईगीरी  को  रोकने  के  उपाय एवं  Measure  to  Prevent  Thefts

 राज्य  स्तरीय  समितियों का  गठन  and  Pulferages  and

 of  State composi'on
 Level  Committees

 5844

 हिमाचन  प्रदेश  में  सीमेन्ट  की  दुलाई

 के  लिए  Shortage  of  Wagons
 की  कमी  for  Transportation  (918

 Cement  in  Himachal

 Pradesh  ा

 5845  बंगला  देश  को  ग्रशोधित  तेल  की  सप्लाई  में  Irregularities  in  Supply  of

 Crude  Oil  to  Bangla-
 desh  77-18

 submitted  by 5846  1972  के  बाद  एकाधिकार  शझ्रायोग  Report
 ढारा  प्रति  करना  Monopolies  Commission

 after  1-12-1972  78

 Officer  of  F.C.L.  found 5847  सय्यर  हारा  दीषी  पाया  गया  भारतीय

 रक  निगम  का  अ्रधिकारी  guilty  by
 Ayer

 Com-

 mission,  78

 5848  भारतीय ° उर्वरक  निगम  के  प्रबन्धक  Decision  on  Resignation
 of  Managing  Director

 श्रौर  श्रौर  वित्त  निदेशक  के

 त्यागपन्नों पर  निर्णय  Director  (Production  and

 Marketing)  and  Finance

 Director  of  FCI  78

 Row  over  Fertilizer C Cor- 5849  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  झगड़े  का  निपटारा

 poration  of  India

 Resolved  79

 x1



 प्र  सख्या

 विषय U.S. Q.  Nos  SUBJECT  पष्ठ  /PAGES

 5850  भारतीय  उवेरक  निगम  में  निर्देशक  Appointment  of  Director

 की  नियुक्ति  (Marketing)  in  F.C.I  19

 5851  गत
 तीन  वर्षों  में  हटाई  गई  खतरे  की  जंजीरें  भ्रौर

 Removal  of  Alarm  Chains

 जंजीर  खींचे  जाने  के  मामलें  and  cases  of  Chain

 during  last pulling
 three  years

 5852  चितरंजन  लोकोमोटिव  art  के  कमंचारियों  के  Cancellation  of  Transfer

 स्थानान्तरण के  को  रह  करना  Orders  of  Staff  of

 Chittaranjan  Loco

 motives  Works  81

 Kerala  Government  Pro 5853  agate  होकर  कोट्टायम  से  बोदीनायकन्नूर  .  के

 रेल  संम्पर्क  संबंधी  सरकार  का  posal  for  Rail  Link  from

 प्रस्ताव  Kottayam  to  Bodinai-

 kannur  via  Idikki  81

 5854  शोरनर-मंगलौर  लाइन  को  दोहरा  करना
 Doubling  of  Line  from

 Shornur  to  Mangalore  81

 5855  रेलवे  सुरक्षा
 बल

 पर  होने  वाला  व्यय  Expenditure  on  R.P.F  81

 5856  रेलवे  कर्मचारियों को  स्थानान्तरण  भत्ता  देना  Grant  of  Transfer  Allow

 ance  to  Railway  Em

 ployees  i)  82,

 Condonation  of  Break  in 857
 पश्चिम  रेलवे  के  भूतपूर्वे ए०

 ग्राई०  श्रो ०  डब्ल्यू०
 जो  श्रब  उत्तर  रेलवे में  Go  पी०  ग्राई०  Service  of  Ex-A.I.0.Ws

 के  पद  पर  काम  कर  रहे
 की  सेवा-प्रंतराल  को

 (Western  Railway)
 क्षेमा  करना  now  Working  as  A  I

 Is.  on  Northern  Rail-

 way  82

 5858  मनमद-धौन  रेलवे  लाइन  पर  उपरी  पुल  बनाना
 Construction  of  Over

 bridges  of  Manmad-

 Dhon  Railway  Line  82

 5859

 वी  कोटे  में  अनुसूचित

 Promotion  of  Officers

 अधिकारियों  की  ड् पद [rr arta  belonging  to  Scheduled

 Caste  Scheduled  Tribes

 against  Reserved  Quota  83

 5860  हिमाचल  प्रदेश  की  पन  बिजली  उत्पादन  योजना
 Himachal  Pradesh  Hydel

 Power  Generation  Plan  83

 5861  उत्तर  रेलवे के  तुग़लकाबाद  स्टेशन पर  Wagons  of  Iron  Delivered

 तोले
 बिना  लोहे  से  भरे  बैगनों की  डिलीवरी  without  reweighment

 at  Tughlakabad  (N.R.)  84

 5862  तथा  कासगंज के  बीच  डकैती  Robbery  between
 Lucknow

 and  K  ि  ८  ग  बि
 acoani
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 Licence  Ree
 नथ र. ऋए

 le evied  on. 5863  ताम्बरम  रेलवे  स्टेशन की  सोडा  वाटर  की  दुकान

 से  लाइसेंस  शल्क  को  कम  करना  Soda  Water  Stall  at

 Tambaram  Railway

 Station  85

 5864  छत्तीसगढ़  में
 में  रेलवे  स्टेशनों  से  Wagons  for  Removal  of

 इमारती  लकड़ी  के  हटाये  जाने  के  लिये  वैगन  Timber  from  Railway
 Stations  in  Chhatisgarh

 P.)  85

 5865  भारतीय  बालचर  संस्था  यात्रियों  Campaign.  to  Educate

 Passengers  Akhil को  क्षत  करन  का  प्राभयान  by

 Bhartiya  Balchar

 Sanstha  e  86

 5866  सिंदरी  तथा  श्रन्य  कारखानों  में  रासायनिक  खाद  Increasing  the  Production

 of  Chemical  Fertilizers के  उत्पादन में  वद्धि
 in  Sindri  and  other

 Factories  86

 87 5867  नहर  पर  कार्य
 Work  on  Rajasthan  Canal

 Cost  of  Production  of
 5868  राज्यों  में  बिजली  की  उत्पादन  लागत

 Electric  Power  in  States  87

 5869  faa  की  मांग  श्रौर  सप्लाई  Demand  and

 Supply

 of

 Power.  थि  87

 5870  बोनस  के  बारे  में  ग्राल  इण्डिया  रेलवे-मैन  फैडरेशन  All  India  Railwaymen’s
 का  Federation  Stand  on

 Bonus  e  88

 5871  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  सिचाई  Irrigation  of  Drought-
 affected  areas  88

 5872  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  श्रावश्यकता  Requirements  of  Petro-

 leum  Products

 5873  वष॑  1969  से  भ्रशोधित तेल  oe  में  वृद्धि  Increase  in  Crude  price
 since  1969  89

 5874  गैर-सरकारी  ठेकेदारों  द्वारा  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  Supply  of  Coal  to  B.H.8.U
 संस्थान  को  कोयले  की  सप्लाई

 by  Private  Contractors  89

 Memorandum  from  Co-
 5875  व्यास  इलैक्ट्रीसिटी  वकर्स  यूनियन  चण्डीगढ़

 ordination  Committee
 की  कोश्राडिनेशन  कमेटी  से  प्राप्त  ज्ञापन  Beas  Electricity  Workers

 Union,  Chandigarh

 5876  मध्य  प्रदेश  में  कोयला  क्षेत्रों  में  ताप  बिजली  घर
 Nettmg  up  of  Thermal

 की  स्थापना
 Power  Station  in  Coal

 Fields  in  Madhva  Pradesh
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 of 5877  राष्ट्रीय  ग्रिड  के  माध्यम  से  विद्यत च्  का  उत्पादन  Generation  Power

 through  National  Grid

 की  Allotment  of  Land  near 878  रेलवेमैनों  की  सहकारी  वास  समितियों

 दिल्‍ली  क  निकट  भमि  का  श्रावंटन  Delhi  to  Co-operative

 Housing  Societies  of

 Railwaymen  91

 5879
 सिचाई  att  विद्युत  विभाग  में  काम  कर  रहे

 Move  by  Engineers  and

 तकनीकी  कर्मचारियों  द्वारा  Technical  Staff
 working

 कार्यवाही  in  Department  of  Irri-
 gation  and  Power  91

 5880  रेलवे  द्वारा  बिज जली से  चलने  गाडियों  Supply  of  Power  to  Elec-

 ee  wet  trically  run  Trains  by

 Railways  91

 5  881  उड़ीसा  में  हरिजन  बरितयों  का  विद्युतीकरण  Electrification  of  Harijan
 Basties in  Orissa  «  92

 Opening  anew  Railway 5882  बायरी  श्रौर  धनमंडल  रेलवे  स्टेशनों
 Station,

 के  बीच  बारीथानगड्डा  पर  नये  रेलवं  at  Bari-Than-

 स्टशन  gada  between  Byree
 and  Dhanmandal  Rail-

 way  Stations  (S

 Railway)  0 "2

 Survey  for  laying  Rail
 5883

 पहाड़ी  क्षेत्रों  मे
 रेलवे  लाइनें  बिछाने  के  लिये

 way  Lines  in  Hilly

 Areas  9293

 5884  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिये  रेलगाड़ियां  Trains  for  Hilly  Areas  93

 Drought  Relief  Measures 5885  बड़ी  एवं  मध्यम  दर्जे  की  सिंचाई  योजनाओं के
 अन्तरगत  सूखा

 राहत  कार्य  on  Major  and  Medium

 Irrigation  Schemes  e  93

 Conversion  of  Miraj- 5886  कमी  वालें  क्षेत्रों को  राहत  देने  के  लिये

 लातर  छोटी  लाइन  को  बडी  लाइन  में  बदलना  Latur  Narrow  Gau
 ge

 Line  into  Broad

 Gauge  as  Scarcity Re-
 lief  Measure  थि

 5887  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  जाने
 New  Railwa  Lines

 बाली  नई  रेल  लाइने  proposed  for  Fifth  Five

 Year  Plan  4.0

 5888  मध्यम  दर्जे  ar  सिंचाई  परियोजनाद्रों के  समापन  Ad  hoc  Assistance  to

 उड़ीसा को  तद्थ  सहायता  Orissa  for  Completion
 of  Medium  Irrigation

 Projects  94
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 5889  पतनों से  खाद्यान्न  की  ढलाई  के  लिये  किये  Arrangements  made  for

 प्रबन्ध  the  Transportation  of

 Foodgrains  from  Ports

 of  Arrival  94

 5890  मनीपुर तक  रेलवे  लाइन  का  विस्तार  Extension  of  Railway
 line  upto  Manipur  95

 5891
 भारतीय  उवेर्क  निगम  के  कुप्रबन्ध  के

 बारे  Complaints  from  Members

 में  संसद  सदस्यों  से  मिली  शिकायतें  of  regar-
 ding  mis-management

 in  F.C.I  95

 5892  बहुप्रयोजनीय  बैरक  परियोजना  Multipurpose  Barak  Pro-

 ject  95

 5893  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय  में  हिन्दी  कार्य  के
 Posts  sanctioned  for

 Hindi  Work  in  the

 Ministry  of  Irrigation

 ana  rower  95

 5894  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्यत  के  कार्ये  श्रध्ययन  Employees  working  nN

 एकक  में  काम  कर  रहे  कमेंचारी  Unit  of Work  Study
 96

 Arrangements  made  for 5895  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  राजभाषा
 of

 नियम
 को

 कार्यान्वित  करने  के  लिये  की  गई  implementaticn
 व्यवस्था  Official  Language  A

 in  the  Ministry  of  Irri-

 gation  and  Power

 5896  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  श्रायोग के  कार्य  अध्ययन  Recommendation  of  Work

 यूनिट
 की

 सिफारिश  Study  Unit  of  C.W.  and

 97

 5897
 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  झ्ायोग  का  कार्य  भ्रध्य  Work  study  Unit  of  C.W

 यन  विभाग  &  P.C,

 5898  बोंगाई  गांव  से  गोहाटी  के  बीच  की  मीटर  गेज
 Conversion  of  Metre  Gauge

 लाइन  को  ब्राड  ध  लाइन  बदलना  Line  from  Bongaigaon
 to  Gauhati  into  Broad-

 gauge  98

 5899  पुर्वोत्तर  रेलवे  में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  Increase  in  Ticketless

 संख्या यें  वृद्धि  North Travelling  on

 Kastern  Railway

 xvi
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 लोक  सभा  द  विवाद  संस्करण

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 मंगल  1895

 Tuesday,  April  3,  1973/Chaitra  13,  1895  (Saka)

 लोक  सभा  ग्यारह  समवेत  हुई

 The  Lok:  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 महोदय  पोठासोन  हुए )

 [Mr.  Speaker  in  the  Chair]

 प्रश्नों के  far  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 सिन्दरी  उर्वरक  कारखाने  के  कार्य  का  मूल्यांकन
 *  583  श्री  मुख्तियार fag

 मलिक  :

 wt  बीरेन्द्रसिह राव

 बया  Galfer  wie  रसायन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किया है  ;
 क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  उवेरक  निगम  के  सिन्दरी  कारखाने  के  कार्यकरण का  मूल्यांकन

 यदि  तो  उसके  कार्यकरण  में  किस  प्रकार  की  श्रनियमितताएं पाई  गई  हैं  ;  a

 इस  कारखाने  के  कार्यकरण  में  सुधार  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  या  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्री  3 THT  बरुवा
 से  :  समय

 समय
 पर

 feed  कारखाने  के  कार्य का  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  श्रौर  इस  के  कार्य-संचालन

 में  सुधार  लाने  के  लिये  उचित  श्रौपचारिक  उपायों  को  श्रपनाया  गया  है  अथवा  श्रपनाया जा  रहा  है
 ।

 इस  सम्बन्ध में  विस्तृत
 सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वालें  विवरण-पत्न में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 से  :
 गत  तीन  वर्षों  में  सिन्दरी  कारखाने  के  उत्पादन के  रुप  में  कार्य-निष्पादन ae  वित्तीय  परिणाम

 का  ब्यौरा  निम्नप्रकार  है  :

 1964  में  इस  कारखाने  की  प्राप्य  क्षमता  प्रतिवर्ष  99,000  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  के  रूप  में  मुल्यांकित  की  गई  थी
 1972

 में  निगम
 के

 ats  द्वारा  नियुक्त  एक
 तकनी

 कि  समिति  ने  मूल्यांकित  किया  था  कि  श्रागामी  पांच  वर्षों  के  दौरान

 में
 प्राप्य

 की  प्रतिवर्ष  5--  80  हजार  मीटरी  टन  नाइटोजन से  अधिक
 होने  की  झ्राशा  नहीं  हो  सकती  है

 ।

 =



 Oral  Answers  April  3,  1973

 गत  तीन  वर्षों के  दौरान  उत्पादन  निम्नप्रकार था

 1970-71  1971-72  1972-73

 84.50  74.00  65.7

 इस  कारखाने  में  1967-68  के  प्रन्त  तक  लगभग  16  करोड़  ०७, ष्षये  का  संचयी लाभ  दर्शाया  ।  गत  तीन

 बर्थो से  कारखाने  को  हानि  हो  रही  है  जिसका  व्यौरा  निम्नप्रकार  है  :

 रुपये  में  )

 1969-70  25.76

 1970-71  157.95

 1971-72  346.97

 हानियों  के  कारणों  की  जानकारी  की  गयी  है  ।  थे  हैं  ——Hed ATH F AU Hats मालों  के  पल्यों ध्  में  प्लांट एवं  मशीनरी  के  शीघ्र

 घिस  जाने  से  उत्पादन  की  हानि  are  कोक-भट्टी  की  बैटरियों  जिनके  पुराने  प्लांट  में  पाये  जाने  की  are  कि  निबल

 भाड़े  दरों  में  वृद्धि  ;  श्रतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  प्लांटों  के  पुराने  हो  जाने  से  उनकी  देख-रेख की  लागत

 में  वृद्धि  प्रौर  जिप्सम  एवं  कोयले  की  घटिया  किस्म  के  कारण  इन  दोनों  पदार्थों  जैसे  कच्चे  मालों  की  श्रधिक  खपत
 ।

 इस
 कारखाने  के  कार्य-संचालन  की  श्रथे-व्यवस्था  में  सुधार  लाने  के  लिये  को  बढाते  हुए

 उपायों

 कालीन  एवं  दीर्घ  कालीन  दोनों  )  को  श्रपनाया  गया  है  अथवा  श्रपनाया  जा  रहा  है
 ।  इस  संयंत्र के  विभिन्न

 खण्डों  की  मरम्मत  एवं  नवीनीकरण  के  अतिरिक्त  सिन्दरी  में  ट्रिप्ल  सुपरफास्फेट  के  विनिर्माण  के  लिये  एक  योजना  कार्यान्वित

 की  जा  रही है  ।  यह  प्राकृतिक  जिसकी  किस्म  एवं  सप्लाई  इस  समय  कठिनाई  प्रस्तुत  कर  रही है  ,  की

 निर्भरता  को  समाप्त  करेगी  ake  aarfrar  सल्फेट  के  उत्पादन  के  लिये  उपोत्पाद  जिप्सम  की  नियमित  सप्लाई  को  भी

 सुनिश्चित  करेगी  |  उपर्युक्त  नवीनीकरण  के  व्यय  के  श्रतिरिक्त  इस  योजना  पर  होने  वाला  खर्च  लगभग  35  करोड़  रुपये
 |

 क्योंकि  थे  उपाय  कुछ  सीमा  के  पश्चात्‌  इस  कारखाने  के  कार्यकरण  की  श्रथ-व्यवस्था  में  सुधार  लाने  के  लिये  स्वयं

 समर्थ  नहीं  हो  इस  लिये  बहुत  पैमाने  पर  विस्तार  एवं  श्राधुनिकीकरण  करने  का  भी  विचार  है  ।  जो  प्रतिवर्षਂ
 लगभग  90,000  मीटरी  ठन  से  लगभग  2,55,  000  मीटरी  टन  तक  नाइट्रोजन  के  उत्पादन  के  लिये  क्षमता  को

 कोक|कोक  भट्टी  जो  इस  समय  सिन्दरी  में  सम्भरण  सामग्री  के  रुप  में  प्रयोग  की  जा  रही  के  स्थान  पर

 हैवी  पेट्रोलियम  फरेक्शन्स  के  रुप  में  सम्भरण  सामग्री  पर  श्राधारित  होगी  |  इस  योजना  पर  लगभग  96  करोड़  रुपये  की
 लागत  का  श्रनुमान है  ।

 श्री  मुख्तियार सिह  मलिक  :  मंत्री  महोदय  ने  सिन्दरी  कारखाने  में  होने  वाले  घाटे  के  श्रनेक  कारण  बताये  हैं
 परन्त

 इनके  मेरी  जानकारी  के  प्रनुसार  कारखाने  को  इसके  प्रबन्ध  श्री  चक्रवर्ती द्वारा  राजनीति  का  खेल  खेलने
 के  कारण भी  हानि  हुई  है  ।  क्या  महाप्रबन्धक श्री  श्रार०  बठ  घोष  ने  माननीय मन्त्री  से  उन्हें  किये  जाने  की  श्रपील

 की  थी  क्योंकि  महाप्रबन्धक  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो
 के

 भ्रनुमोदिन  के  बावजूद  उन्हें  स्थायी  नहीं  बना  रहे  उन्होंने

 श्री  चन्रवर्ती  द्वारा  अपमानित  होने  की  weer  भारतीय  उर्वरक  निगम  से  त्यागपत्र  देने  का  प्रस्ताव  किया है  ?
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कया  महाप्रबन्धक श्री  घोष  को  प्रबन्ध  निदेशक के  किराये

 के  गुंडों  द्वारा  पीटा  गया  था  ?

 जैसा  मैंने  पहले  कहा  है  मंत्री  महोदय  द्वारा  बताए  गये  कारणों  के  भ्रलावा  प्रबन्ध  निदेशक  शक्ति  राज  नीति  का  खेल
 भी  खेल  रहे  हैं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  जो  व्यक्ति नहीं  हैं  ,  उसका  नाम  श्राप  यहां  नहीं  ले  सकते  श्राप  उनका  पदनाम  ही  ले  सकते  हैं  ।

 att  मुख्तियार सिह  मलिक  :  मेरा  प्रश्न यह  है  कि  क्या  भूतपूर्व  महाप्रबन्धक  श्री  खन्ना  को  प्रबन्ध  निदेशक के  किराये
 के  गुंडों  ने  ्  था  शौर  जब  कर्मचारी  प्रबन्धक  ने  उन्हें  निलम्बित  कर  दिया  तो  प्रबन्धक  निदेशक

 x  ~
 नें  उन्हें

 घहाल  कर  के  श्री  खनना  को  छुट्टी  पर  जाने को  कहा  गया  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  श्रनुमान है  ?

 डी०  कठ  यह  हमारा  ग्रनुमान नहीं  है  ।

 महोदय  :  उनका  प्रश्न  बहुत  विशिष्ट  उत्तर  भी  उसी  तरह  का  होना  चाहिये  ।

 श्री  डी०
 Ho  बरुा  :  इसीलिये तो  मैंने  कहा  है  कि  यह  मेरा  झ्रनुमान नहीं  है  |
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 Shri  Birendra  Singh  Rao  :  May  know MSV  क्  tke  percentage  Vai of  the  Installed

 Ue ears  2 aL Capacity  utilised  in  the  Plant  during  the  past  J

 It  is  a  fact  that  General  Managers  were  changed  one  after  another  and

 were  the  losses  sufferred  not  due  to  old  machinery  but  managerial

 inefficiency  ?

 Was  it  alleged  in  the  Rajya  Sabha  recently  that  the  Managing  Director is

 spreading  corruption  and  that  he  is  ousiing  henest  people  and  that  some  politi-
 cians  receive  money  therefrom  ?  If  so,  the  steps  taken  by  Government  in  this

 regard  and  whether  Government  is  prepared  to  conduct  a  C.B.I.  enquizy  in

 the  matter  |

 श्री  डी०  Fo  65  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  हो  रहा  है  जो  किसी  उर्वरक  कारखाने  के  लिये कम  ही
 है  ।  इसे  कम  से  कम  80  प्रतिशत  से  अधिक  होना  चाहिये  ।  श्रारोपों  के  बारे  में  पहलें  भी  बताया  गया  था  कि  विभागीय
 जांच चल  रही  है  उनसे  स्पष्टीकरण  मांगा  गया  है  जो  प्रभी  अभी  प्राप्त  हुआ  है  पौर  उस  पर  विचार

 चल  रहा  है
 जैसे  ही  हम  किसी  निष्कष  पर  श्रावश्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 *
 Shri  Chandra  Shailani:  May  I  know  whether  the  Chairman  and  the

 Managing  Director  have  submitted  their  C.B.I.  Enquiry
 and  if  so,  whether  these  have  been  accepted  ?  Is  the  Managing  Director  des-

 troying  all  records  pertaining  to  allegations  against  him  and  if  so,  should  not

 be  tried  as  a  traitor  2

 Shri  D.K.  Borooah  :  We  want  to  7601 ५118९  the  F.C.I.  and  I  had  made  an

 announcement  to  this  fact  in  Rajya  Sabha.  He  has  sent  resignation  in  pursua-
 nee  thereof  and  this  has  not  been  accepted  as  yet,

 Shri  Mohammed  Jamilurrehman  :  Sir,  With  your  permisson,  wart  to

 quote  two  lines  from  the  statement.  The  production  taiget  was  99,000  tonnes

 bat  in  1970-71  it  was  84:50  which  came  down  to  74  in  1971-72  and  only  65  in

 1972-73.  Regarding  estimated  css  it  was  Rs.  25:76  lakhs  in  1969-70,  157-95

 lakhs  in  1970-71  and  it  rose  to  346-97  lakhs  in  1971-72.  If  the  parts  were

 defective  and  could  not  give  estimated  production,  did  the  General  Manager
 ever  report  to  the  Ministry  for  their  replacement  ?  Was  any  such  requisition
 received  by  the  Ministry  since  1964  and  if  so,  what  action  was  taken

 thereon  2

 Shri  D.  Barooah  :  Enquiry  has  been  conducted  two  or  three  times  in

 the  matter.  A  basic  principle  has  been  adopted.  An  amount  of  Rs.  25  crores

 has  been  set  apart  for  its  improvement  and  renovation  and  a  scheme  has  also

 been  drawn  up.  At  present  old  machiuery  is  functioning.  Complete  renovation

 has  been.  agreed  to  in  principle  and  action  has  started.

 Shri  Ram  Narain  Sharma:  May  I  know  who  the  General  Manager  was

 during  the  three  years  covered  in  the  statement  and  whether  a  permanent
 General  Manager  has  been  arranged  before  removing  the  temporary  incumbent  ?

 The  Hon.  Minister  stated  that  a  scheme  is  being  prepared  for  its

 expansion  based  on  heavy  petroleum.  the  basis  was  coal.  Work  is  in

 progress  in  Barauni  fcr  that  and  a  question  relevant  to  this  was  different.
 A  team  had  made  an  assessn  ent  in  1972  which  had  stated  that  the  production
 had  been  65  per  cent.  as  against  80  per  cent.  I  want  to  know  the  remedy  for

 all  these  ills.
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 Shri  D.  K.  Barooah  :It  is  a  fact  that  till  recently  Ammonia  was  being

 therewith  coke-oven  gas  It  has  now  being  changed  to  use

 heavy  petroleum  and  furnace  oil  and  this  oil  is  expected  from  Barauni.  With

 the  installation  of  modernised  plant,  we  propose  to  step  up  productio  1  from

 90,000  tonnes  to  2,55,000  tonnes  and  we  wait  it  to  become  a  viable  unit

 Regarding  the  first  questioa  of  the  Hon.  Member  I  think  that  from  bis

 experience  he  was  a  regular  General  Manager

 Shri  Ram  Narain  Sharma  :  No  Sir,  only  the  Deputy  General  Manager  was

 acting  as  such

 wt  जो०  विश्वनाथ :  विवरण  क,श्रनूसार  सरकार  का  विचार  fared  कारखाने पर  131  करोड़  रुपये  खर्च खर्च  कर  नें
 का  है  ।  क्या  इसमें  नवीकरण  श्रीर  पुर्जे  बदलना  arte  भी  शामिल  है

 ?
 राशि  कितने  वर्ष  में  खर्च  की  जायेगी

 शर  नया  प्लांट  कब  तक  मिल  जायेगा ?

 श्री  डी०  Fo  परी  योजना  परी  होने  में  चार  लग  जायेंगे  |

 श्री  कृष्ण  चन्द  हालदार :  मंत्री  महोदय  के  विवरण  से  पता  चलता है  कि  1969-70
 से  कारखाने  का

 उत्पादन

 निरन्तर  कम  होता  गया  है  श्रौर  घाटे  बढते  गए  हैं  जिसका  कारण  कप्रबन्ध  है  |

 अतः  मैं  जानना  चाहता  हूँ

 कि के  प्रबन्धक

 मंडल  को  नया  रूप  देने  के
 लिये

 वहू  क्या  कार्यवाही  करेंगे
 ?  दूसरे  क्या  उक्त  मंडल  श्रमिकों  के  sifaterti  शामिल  किये

 जायेंगे  ताकि  घाटे  को  रोका  जा  सके  और  लाभ  कमाना  श्रारंभ  हो
 ?

 श्री  डी०  Fo  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  घाटे  का  एक  मात्र  कारण  कप्रबन्ध है  ।  जहां तक  श्रमिकों के

 निधि  लेने  की  बात  यह  बांछनीय हैं  श्रौर  मैं  इस  सुझाव  को  ध्यान  में  रखूंगा  ।

 किंग गस  की  कमी

 584.  श्री  बकरिया

 श्री  श्ररविन्द  सम०  पटल

 क्या  पटीलियम  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  देश  में  ak  विशेष  रूप  से  गजरात  में  कूकिंग  गेस  की  कमी  है  ;

 ate  तो  इस  कमी  के  कारण  हैं  ;  शौर

 इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  है
 ?

 पट्रोलियम श्रौर  रसायन  मंत्री  देवकान्त

 श्रौर
 :  यद्यपि  तरल  पैट्रोलियम गैस  झाम  तौर  पर  खाना

 पकाने  वाली गैस
 के

 नाम  से
 जानी  जाती

 का
 उत्पादन  aga  तेज

 गति
 से  बढ़  रहा  है  ;  किन्तु  यह  देंश  में  तेजी  से  बढ़ती  हुई

 मांगों  तुलना
 म

 कम

 ही रहता  है  ।  इस  के
 परिणाम-स्वरूप  कमियों  की  नये  कैनक्शनों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  लम्बी  प्रत् आशी  सूचियां

 तथा  नये  उपनगरों  श्रादि  में  इसके  विक्रय  के  विस्तार  के  लिये  प्राथना-पत्न  प्राप्त  होते  हैं  ।

 उत्पादन एवं  वितरण  व्यवस्थाश्मों  का  सम्भाव्य  झ्रधिकतम  मात्राओं  तक  विस्तार  किया जा  रहा  है  |

 श्री  बकारिया  :  उत्तर में  बताया  गया  है  कि  उत्पादन  कम  हो  रहा  है  जबकि  गुजरात  में,हम  ने  देखा है  कि  गैस  जलाई
 जा  रही  है  ।  इसका  क्या  कारण  है  ।

 श्री  डी०  कठ  बख्शा  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  प्राकृतिक  गैस  जलाये  जाने  की  बात  कर  रहे  यह  तो  प्रश्न

 साफ  की  हुई  गैस  के  बारे  में  है
 ।  प्राकृतिक  गैस  को  तरल  बनाया  जा  सकता  है  परन्तु  यह  मेंहगा  सौदा  है  |  प्राकृतिक  गैस

 को  उर्वरक  बनाने  के  काम  में  लाया  जाता  है
 ।

 श्री  बक्कारिया  जब  इसे  तरल  बनाया  जा  सकता  है  तो  कमी  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ऐसा  क्यों  नहीं  करती
 ?

 et  es

 मल  बंगला  में  पछे  गयें  प्रश्न  अनवाद  से  प्रनदित  |
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 oft  डी०  के०  gem:  साफ  की  हुई  गैस  तो  तेल  शोधनशाला  से  ही  मिल  सकती  है  यह  वहां  उपलब्ध  गैस पर

 है  जितना  तेल  साफ  होगा
 उतनी

 ही  गैस  उपलब्ध  होगी
 ।  कोयला  कारखाने

 में
 60,000

 टन  गैस  तैयार  होती  है
 विद्यमान  कारखने  के  विस्तार  द्वारा  या  नए  कारखाने  लगा  कर  जब  हम  प्रधिव  तेल

 साफ
 करने  लगेंगे  तभी  इस  गैस  का

 उत्पादन भी  बड़  जायेगा  |

 Sbri  Arvind  M.  Patel  :  The  reason  for  the  shortage  of  L..G.  ag  stated  by
 the.  Minister  does  not  appeal  to  us.  Actually  gas  cylinders  are  scarce.

 Where  as  cooking  as  is  being  produced  in  ample  quantity,  gas  cylinders  are  not

 available  in  adequate  numbers.  I  want  to  know  whether  any  steps  are  contem-

 plated  to  step  up  their  production  and  whether  there  is  any  control  on  their

 production  and  if  not  whether  Government  propose  to  make  them  indigenously.

 Shri  D.  K.  Barooah  :  I  agree  that  cylinder  shortage  is  also  one  cf  the  rea-

 sons.  Cylinders  which  we  are  making  require  allumininm  killed  quality  steel

 which  is  being  manufactured  in  TISCO  and  H.S.L.  and  not  in  adequate

 quantity.  But  I  still  think  that  the  maim  reason  is  shortage  of  gas.

 Shri  Phool  Chand  Verma  :  Sir,  the  Hon.  Minister  has  just  admitted  in  his

 reply  that  Government  is  unable  to  cope  with  the  demand  of  gas  in  the  country.
 I  find  that  in  Madhya  Pradesh  gas  is  not  available  for  months  together.  Same  is

 the  situation  m  Delhi.  I  therefore  want  to  know  whether  Government  is  trying
 to  import  the  steel  required  to  manufacture  cylinders  if  it  isnot  available  in  the

 country  or  whether  it  would  be  got  manufactured  through  some  indigenous
 firm.

 Shri  K.  Barooah  :  Perhaps  the  Hon.  Member  could  not  understand

 what  I  had  stated.  I  had  said  that  this  type  of  steel  was  being  manufactured

 by  TISCO  and  H.S.L.  A  special  type  of  steel  known  as  Alluminium  Killed

 Quality  Steel  is  required  and  we  are  manufacturing  it  here.  Moreover,  Finance

 Ministry  or  the  Department  concerned  has  been  appointed  for  importing  it.

 Allthe  same  the  shortage  of  gas  is  also  there.

 Survey  Report  fiom  Maharashtra  on  Tapti  River  Dam  Project

 586.  ShriG.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state  :

 (a)  Whether  the  Maharashtra  Government  have  submitted  the  survey
 report  regarding  Tapti  River  Dam  Project  to  the  Central  Government  ;  and

 (0)  if  so,  the  action  taken  by  the  Central  thereon
 ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power

 (Shri  Balgovind  Verma)  :  (a)  &  (b)  A  statement  is  laid  on  the  table  of  the

 House.

 Statement

 The  Upper  Tapti  Project  which  envisages  construction  of  a  gated  weir

 across  Tapti  river  near  village  Hatnur  in  Jalgaon  district  with  a  right  bank  canal

 to  provide  irrigation  benefits  to  an  area  cf  1-37  lakhs  acres  in  Maharashtra
 was  accepted  ia  March,  1970  for  implementation  in  the  developmental  plans
 at  Maharashtra  and  the  project  is  now  under
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 The  Governments  of  Maharash‘ra  and  Madhya  Pradesh  have  contemplated

 totake  up  Stage  of  the  project  envisaging  two  Storage  dams,  power  houses

 and  canals  as  a  joint  venture.  These  propesals  are  being  investigated  by  the

 two  Governments  and  the  project  report  and  estimates  have  not  so  far  been

 received

 Shri  G.C.  Dixit  :
 The  Tapti  River  Originates  from  Madhya  Pradesh  and

 its  maximum  flow  is  in  Madhya  Pradesh.  want  to.know  whether  provision
 was  made  in  the

 Survey  Report,  prepared  by  Madhya  Pradesh  Government

 under  which  a  dam is
 being

 constructed  near  Hatnur  village in
 Jalgaon

 District

 to  irrigate  the  lands in  Madhya  Pradesh  also  through  this  project  ?  Would

 this  project  be  of  any  advantage  to  Madhya  Pradesh  ?

 Blo  Ho  एल०  राव :  HA  बहुत  नसश्नत  है  कि  मध्य  प्रदेश  TAT  महाराष्ट्र  सरकारों  ने  दोनों  राज्यों  के  उपयोग क
 लिये  ताप्ती  नदी  का  विकास  करने  हेतु  एक  AT Td  हो  श्रच्छा  समझौता  कर  लिया  है  ।  इस  नदी  के  संबंध  में  तीन  प्रस्ताव

 हैं--एक  बांध  खेरिया  परਂ  दूसरा  नवाथा  परਂ  तथा  तीसरा  हतनुर  पर  ।
 हतनुर

 बांध
 निर्माणाधीन  है  तथा  अरन्य  दो  स्थानों

 कें  बारे  में  जांच  की  जा  रही  है  ।  दोनों  सरकारों  ने  इसका  लाभ  उठाना  तथा  इसके  जल  का  उपयोग  करनें  के  बारे

 मे  अपनी  स्वीकृति  दी  है  पौर  उन्होंने  इस  वर्ष  जून  तक  प्रतिवेदन  भेज  देने  का  व्रायदा  किया  जब  प्रतिबेदन

 प्राप्त  तब  उन  दोनों
 परयोजनाओं

 पर  विचार  करके  स्वीकृति दी  भौर  फिर  महाराष्ट्र  मध्य

 प्रदेश  दोनों  राज्यों  को  पानी  मिल  जायेगा  ।

 Shri  G.C.  Dixit  The  Hon.  Minister  has  stated  about  the  Second  Stage

 want  to  know  about  the  work  already  done  in  the  first  stage  Would  that

 benefit  Madhya  Pradesh  ?

 डा०  ष्झ््०  एल०  राव  :  जिसे  हम  श्रपर  ताप्ती  कहते  हैं  उसका  श्रभिप्राय  खेरिया  तथा  नवाथा  पर  बांधों

 का  प्रस्तावित  निर्माण  है  हतनुर  पर  बनने  वाले  बांध  का  मध्य  प्रदेश  को  कोई  लाभ  न  होगा  ।  ea दो  जलागार  मध्य  प्रदेश

 को  लाभ  पहुंचायेंगे  ।

 गेर-सरकारी  कम्पनियों  के  सेवा  को  सरक्षा

 न  587.  श्री  भोगेन्द्र  झा

 क्या  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 भारत  में  गैर-सरकारी  a  तथा  कम्पनियों के  कार्यकारी  तथा

 प्रत्य  अधिकारियों  की  सेवा  तथा
 सेवा

 शर्तों  को  सांवघिक  सं  रक्षण  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 cara  एवं  कस्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी  ०  झार०  चब्हाण  )

 तथा  :  कंपसी  अधिनियम
 1956

 केवल  इसकी  धारा
 2  की

 उपधारा  (  24)  भौर  (26)  में  परिभाषित
 पब्लिक  यां

 उन  प्राइवेट लिमिटेड  जो  पब्लिक  लिमिटेड
 कम्पनियों

 को  सहाथक  हों
 या

 निजी  कम्पनियां  जो  ofafaaa ay are की  धारा  के  wera  पब्लिक  कम्पनी समझी  गई  के  निदेशकों  एवं  प्रबंधकों

 की  नियक्ति एवं  देय  पारिधमिक को  विनियमित  करता  है  ।  प्रबन्धकीय  कार्मिकों  के  श्रतिरिक्त  व्यकितयों  को  श्रान्छादित

 करने  के  इन  उपबन्धों  के  क्षेत्र  को  प्रबंधित  करने  के  लिये  कम्पनी  झधिनियम  में  संशोधन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्रौद्योगिक  1947 की  धारा  2  में  यथा  अ्न्ताविष्ट  की  परिभाषा

 500  रु  से
 न्यून  मजदूरी  लेने  वाले  कर्मकारों  के  लिये  निषिद्ध  है  ग्रौर  वह  मुख्य  रूप  से  प्रबन्धकों  या  प्रशासकीय  रूप  में

 नियुक्त  व्यक्तियों  या  पर्यवेक्षण  कमंचारियों  पर  लाग  नहीं  होती  है  ।  प्रश्न कि  क्या  की  यह  इसके

 क्षेत्र  को  समस्त  या  कर्मचारियों  की  कोई  श्रन्य  श्रेणियों  को  प्रबंधित  करने  हेतु  पुनः  परिभाषित की  जानी  चाहिये  श्रम  एवं

 रोजगार  मंल्लालय  के  विचार  का  मामला  है  ।

 0.0
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 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  यह  सर्वविदित  हैं  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  प्रबंधक  तथा  मालिक  लोग  ही  एण्ड

 फायरਂ की  नीति  अपनाने  तथा  उसे  क्रियान्वित  करने  का  प्रयास  करते  ae  इसीलिये  सभी  झधिकारी-गण  श्रपनी

 जीविका  के  लिये  उन  पर  भ्राश्रित  रहते  हैं  तथा  कम्पनी  झायकर  विक्रय  श्रमिक  कानूनों  सुरक्षा

 नियमों  श्रादि  का  उल्लंघन  करने  में  प्रबंधकों  का  समन  करते  हैं  इस  बात  को  दुष्टि  में  रखते  गैर-सरकारी  क्षेत्र में
 भी  उन्हीं  नियमों  तथा  सेवा-शर्तों  को  लागू  करने  में  क्या  कठिनाई  है  जो  कि  सरकार  क्षेत्र  में  लागु  है

 ?

 श्री डी  ०  श्रार०  :  कंपनी  झधिनियम  के  ए  गेर«सरकारी  फर्मों  तथा  कंपनियों  के  कार्यकारी  कर्मचारियों

 तथा  झ्रधिकारियों  की  सेवा  संबंधी  सुरक्षा  की  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकती  क्यों  कि  कंपनी  कानून  को  लागू  करने  की  सरकार  को

 प्राप्त  शक्ति  भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  प्रविष्टि  संख्या  44  के  श्रन्तर्गत शासित  है  ।  इस  प्रविष्टि के  पनुसार

 सरकार  को  कंपनियों  को  निगमित  नियमित  करने  तथा  उन्हें  परिसमाप्त  करने  हेतु  कानून  बनाने  का  श्रधिकार

 प्राप्त है  ।  इस  कानूनी  शक्ति  के  श्रनुकरण  में  1956  का  कंपनी  श्रधिनियम  बनाया  गया  था  ।  इस  अधिनियम से  स्पष्ट  है
 कि  गैर-सरकारी  फर्मों  तथा  कंपनियों के  कार्यभारी  कर्मचारियों  तथा  श्रन्य  अधिकारियों की  कानून

 कपनी  अधिनियम  के  अन्तगंत  नहीं  श्राते  हैं  ।  इसीलिये  श्रपने  उत्तर  के  aa  पैरे  में  मने  कहा है  कि  शभ्रद्योगिक  विवाद न  डग
 अधिनियम  दिये  गय  की  परिभाषा को  श्रौर  झधिक  व्यापक  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  शब्द

 te
 कर्मकार क
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 अन्तरगत  वही  कमंचारी  हैं  जिनको  500  रुपये  से  कम  वेतन  मिल  रहा  है  ।  परब  यह  प्रस्ताव है  कि  इसे  व्यापक  बनाकर
 1000  रुपये  तक  वेतन  पाने  वालें  कमेंचारियों  पर  भी  यह  परिभाषा  की  जाये  ।  श्र  यही  बात  मैं  कह  चुका  हूं  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा
 :

 मंत्री  महोदय  शायद  wa  श्राप  को  विवश  पाते  हैं  जबकि  वह  ग्रनुभव  कर  हैं  कि  कानून  में  संशोधन

 किया  जाना  तब  भी  ag  कानून  नथनी  संविधान  में  संशोधन  क्यों  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  हम  देखते  हैं  कि  कई  बार

 सरकार  ऐसे  मामलों  में  संबंध  को  विवश  श्रनुभव  करती  है  |

 जन  श्री  भागवत झा  भ्राजाद  श्रम  मन्त्री  तब  उन्होंने  तथा  श्री  जगजीवन  राम  ने  खुले  रूप  से  यह  म्राश्वासन दिया

 था  कि  टाटा  कंपनियों  में  काम  करने  वाला  कोई  भी  कर्मकार  बर्खास्त नहीं  किया  जायेगा  ;  शौर  यह  श्राश्वासन मैं  समझता

 हूँ  कि  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  की  सलाह  पर  किया  था

 |  परन्तु  इस  प्राश्वासन  के  बाद  भी  34  कर्मचारी  बर्खास्त  कर  दिये

 अभी  हाल  ही  में  फरीदाबाद  के  निकट  एक  फर्म  के  ल्विनेटर  ग्राफ  इंडिया  लिमिटेड  ने  एक  सेल्ज  अ्रसिटेंट श्री बी ० श्री  बी  ०
 एन ०  सिंह  बिना  किसी  श्रौचित्य  के  gated  कर  दिया  था  तथा  चिकित्सा  प्रमाण  तक  स्वीकार  नहीं  किया था  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  रुकावट  कया  है
 ?

 यदि  सरकार  यह  समझती  है  कि  किसी  कानून  में  संशोधन  करना
 जरुरी है  ताकि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के

 सभी  कर्मचारियों  तथा  श्रधिकारियों  की  सेवा  आदि  से  संबंधित  कानून  सरकारी

 क्षेत्र  के  कानून  के  समान  हो  तो  फिर  उसमें  क्या  रुकावट  HAMA  होती  है  ?

 श्री  डी०  श्रार०  :
 जैसा  कि  मैं  ग्रभी  प्रभा  कह  चुका  जिस  मामले  का  जिक्र  माननीय  सदस्य ने  किया  है  वह

 श्रौद्योगिक  विकास  श्रधिनियम  के  wed  ग्राता हैं  :-  संविधान के  इन  कर्मचारियों को  जिनका

 माननीय  सदस्य  ने  जिक्र  किया  सेवा  सुरक्षा  प्रदान  करना  कंपनी  कानून  की  सीमा  के  बाहर  की  बात

 श्री  aT aT झा  सरकार  ऐसा  समझती  तो  फिर  ama  में  संशोधन  क्यों

 नहीं  किया  जाता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 जो  भी  उत्तर  दिया  गया  है  ag  ares  सम्मुख

 श्री  Sto
 पो०

 शर्मा
 :

 प्रभी  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  श्रौद्योगिक  विवाद  tata  को  500  रु०  के  प्लान पर
 1000

 तक  वेंतन  पाने  वाले  कर्मचारियों पर  लागू

 करने

 के
 लिये

 उक्त
 श्रधिनियम

 में
 संशोधन  करने  का  विचार

 तीसरे  वेतन  श्रायोग  की  की  दृष्टि  क्योंकि  ऐसे  बहुत  से  ate  कर्मचारी  भी  इस  श्रेणी  में  श्राजायेंगे  जिन  पर
 कानन लाग  करना

 तो  क्या  सरकार  का  विचार  यह  सूनिश्चिय  करने  का  है  कि  श्रेणी  तथा  श्रेणी  प्त  के  कर्मचारियों

 को  भी  aenfirn  विवाद  afatra  के  श्राधीन  लाया  जाये  ?

 श्री
 डी०  श्रार०  चव्हाण  :

 यह  प्रश्न  श्रम  मंत्री  से  किया  जान  चाहिये  ee  ae  सैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर

 इसलिये दिया  है  क्योंकि  अन्यथा  इस  प्रश्न  को  श्रम  मंत्रालय  को  भेजना  पड़ता  ।  इसलिये  मैंने  जानकारी  एकब्रित  करके
 उसके  ग्राधार  पर  उत्तर  दें  दिया  ।

 श्री  भगवत  झा
 श्राजाद  :

 मैं  केवल  इसी  मंत्रालय  से  संबोधित  श्रनुपूरक  पूछूंगा  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  गैर  सरकारी
 कम्पनियों  के  इन  कर्मचारियों  क्या  झधिकारियों  जिनको  कहा  गया  है  कि  यदि  श्रावश्यक  हो  तो  काननों  में  संशोधन  किया

 सरकार  ने  ऐसा  कोई  अनुमान  लगायां  है  कि  ये  गैर-सरकारी  कंपनियों  वर्तमान  कानूनों  के  श्रन्तंगत  भी  ७०७
 कममेंचारियों  को  पूरी  तरह  से  से  वा  की  सुरक्षा  प्रदान  क्यों  नहीं  करती  हैं  ?

 श्री  डी०
 झार०  चव्हाण  :

 जहां  तक  मालूम  है
 ऐसा

 कोई  श्रनुमान  नहीं
 किया

 गया
 है
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 aft  दीनन  भट्टाचार्य :  मंत्री  महोदय  के  कथन  का  क्या  यह  ss  इस  समय  500  रुपये  की  झाशेष  वेतन

 वाले  कर्मचारियों  को  सेवा  संबंधी  कोई  सुरक्षा  प्राप्त  नहीं  है  ?  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  कम्पनी  अधिनियम  में  कोई  उपबन्ध

 किया  जा  सकता  है  ?
 जैसा

 कि
 श्री  भोगेन्द्र  झा  ने  कहा  यदि

 उन
 ऊंचे  पदों  पर  ard  कर  रहे  श्रधिकारियों  को  कानून

 के  अधीन  सेवा  की  सुरक्षा  प्रदान  करदी  जाये  तो  श्राप  वहुत  से  कदानगरों  को  समाप्त  कर  सकते  द्  क्या  सरकार

 के  विचाराधीन ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  ?

 डी०  श्रार०  चव्हाण  :  इस  सबंध  में  सोचा  जा  सकता  है

 शद्योगिक  लागत  are  मलय  ब्यरो  की  बल्क  श्रौषधियों  के  ७  में  सिफा  रिशों  को

 करने  में  विलम्ब  के  कारण

 *  589.  श्रो  प्रसन्तभाई  मेहता  :  क्या  पैट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रौद्योगिक

 लागत  श्रौर  मूल्य  ब्यूरो  द्वारा  कछ  बल्क  श्रौषघधियों  के  संबंध  में  की  गई  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  प्रौषधि  (yea

 नियंत्रण )  197  0  के  बतूसार  नियमों  श्र  मूल्यों  का  पालन  शी  घ्रता  से  क्यों  नहीं  हो  रहा
 ?

 पैट्रोलियम  श्रौर  रह्सायन  मंत्री  देवकान्त  बरुआ  )  :  कुछ  भपुंज  श्रौषधी  श्रादि  के  बारे  में  श्रौद्योगिक  लागत

 तथा  मूल्य  ब्यूरो  के  चेयरमैन  की  श्रध्यक्षता  में  नियुक्त  किये  गये  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  सक्रिय  विचाराधीन  है  तथा

 शीन  हो  निर्णय  किये  जाने  की  TET  है
 ।  कार्यकारी  दल  ने  24  प्रपुंज  झ्ौषधी  कंपसूलों  को  सम्मिलित  करते  हुए  )

 के  मूल्य  निर्धारण  एवं  cant  के  मूल्य  संचालन  के  बारे  में  श्रनेक  सुझाव  दिये  हैं  तथा  ऐसी  सिफारिशों  के  सम्पूर्ण  औषधी

 उद्योग  पर  हुए  प्रभावों  द्वारा  जो  कठिनाइया  श्रायेंगी  उनका  कठिनाइयों  के  सन्दर्भ  में  विस्तृत  रूप  से  श्रध्ययन  करना  होगा  ।

 भेषज  संगठनों  से  प्राप्त  हुए  अरश्यावेदन  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा

 श्री  पी०  एस०  मेहता :  मैँ  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  कार्यकारी  दल  ने  24  नहीं  बल्कि  26  वैधक  श्रौषघधियों

 के  विक्रय  मूल्य  की  सिफारिश  कि  तारीख को  की  थी  ?  बस्तुतः  उस  दल  ने  aoa  प्रतिवेदन  कब  पेश  किया  था  ?

 सरकार  कब
 से  इस  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है

 ?

 श्री  डी०  Fo  श्रौषद्योगिक  लागत  तथा  प्ल्य ७ ि  ब्यूरो  के  तत्वावधान  में  कार्यकारी  दल  ने  25  वैधक  श्रीषधियों

 की  जांच  की  थी  तथा  ट्रांसफ्यूजन  सोल्यूशन  नामक  एक  श्रौषध  को  वैधक  ग्रौषधियों  की  श्रेणी  में  नहीं  माना  था  श्रौर  इसी

 लिये  इसे  श्रौषध  को  कार्यकारी  दल  की  Gadd ows -
 से

 बाहर  रखा  गया  था
 ।  पहले यह  संख्या  25  थी  श्रौर  बाद  में

 क्योंकि  यह  भ्रौषध  निकाल
 दी

 गई  इस  लिये  संख्या
 24

 रह  गई  थी
 ।  इसे  बैधक  श्रौषध  नहीं  समझा  गया  था  ।  प्रतिबेदन

 197  2  में  पैदा  किया  गया  था  ।  इसमें  50,  000
 प्रकार

 की  हैं  प्रौर
 यह  एक  विस्तृत  तथा  व्यापक  विषय

 इसलिये  इस  में  कूछ  समय  लय  रहा  है  ।  फिर  भी  हम  15  मई  तक  निर्णय  कर  लेने  की  श्राशा  रखते  हैं  ।

 श्रो  पी०  एस०  उन्हें कब  यह  कार्य  सौंपा गया  था  ?

 श्री  डी०  Fo  बरुद्रा  यह  कार्यकारी दल  1970  में  गठित  किया  गया  था  ।  उन्होंने प्रतिवेदन

 अरप्रल स भ्रक्तूबर से  श्रक्तूबर  1972  के  मध्य  प्रस्तुत  किये  ।  wafers  प्रतिवेदन  बक्‍्तूबर, ्  1972  में  पेश  किया  गया  ।

 श्री पी०  Ho  महता  gt  प्रकार  उन्हें  दो  वर्ष  लगे  मेरा  इधर  प्रश्न  यह  है  कि
 मंत्री  महोदय  को  मालूम

 हैकि  20  विदेशी-प्रमुख  बोली  फर्मे  ्रौषध-उद्योग  को  नियंत्रित  कर  रही  हैं  प्रौर  इस  प्रकार  360  करोड़  में  से  260

 करोड़  रुपए  के  महत्व  का  व्यापार  इनके  नियंत्रण  में  है  ।
 यही  कारण  है

 कि
 वे  भारी  मुनाफे  कमा  रही  है  तथा  लाभांशों

 मूनाफों  तकनीकी  रामहरी  श्रादि  के  नाम  पर  बड़ी  धनराशि  बाहर  भेज  रही  हैं
 ?

 वे  इन  सिफारिशों को  लागू

 नहीं  करना  चाहतीं  श्रौर
 न  ही  कोई  कार्यवाही  करना  चाहती  हैं

 ।
 यह  बहुत  गर्भीर  मामला  है

 |
 क्या  ॥ १४ १1 झ्ो०

 पी०  पी०  सी०

 नामक  संगठन  उनके  मंत्रालय पर  इस  से  कोई  दबाव  डाल  रहा  है  ताकि  इस  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  न  की  जाये

 कार्यवाही  में  विलम्ब  या  श्रड़चने  पैदा  की  जायें
 ?

 श्री  डी०  Wo  :  में  माननीय  मदस्य  से  सहमत Z  कि  alee  उद्योग  में  विदेशी  कम्पनियों  तथा  ऐसी  विदेशी
 कंपनियों  जिनमें  भा  रतीय  इम्बिटियों  हैं  का  प्रभुत्व  है  परन्तु  क्रियान्वित  न  करने  का  कारण  उनका  दवाब  नहीं  दूसरी

 श्रोर  मेरे  मंत्रालय  का  विचार  है  कि  हमें  भारतीय  ड्रग  तथा  फ़ार्मेस्यूटिकल्स  निर्माताग्ों  को  हर  संभव  सहायता  देनी  चाहिये  1

 इसलिये  विदेशी  कंपनियों  के  दबाव  का  तो  कोई  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता

 |

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  By  what  time  would  the  Government  decide  upon
 the  recommendations  and  may  I  know  whether  or  not  the  ciugs  reaching

 villages  and  hospitals  would  certainly  have  prices  printed  on  them  ?

 8
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 Shri  D.K.  Barua :  I  have  decided in  prin neiple  to  finish  the  work  before  15th

 May.  It  is  a  good  suggestion  from  Shri  Bibhuti  Mishra  that  prices  should  also

 be  written  thereon.  We  shall  consider  it

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  You  have  said  you  would  get  it  done,  but  I  want  to

 know  whether  you  are  considering  it  or  not

 Shri  D.  K.  Barua  :  The  Government  is  considering  it  and  when  Shri  Bibhuti

 Mishra  was  for  it  we  feel  strengthened

 श्री  के०  एस  चावड़ा  :  क्या  श्रौद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  संबंधी  अध्ययन  दल  ने  विदेशी  प्रभुत्व  वाली  फर्मों  को

 नियंप्रित  तथा  नियमित  करने  के  बारे  में  भी  कोई  सिफारिश  की  है  क्योंकि  वे  श्रौषघियों  के  मामले  में  भारी  मुनाफा  कमा
 रही  है  ?

 श्री  डी०  हि०  बरुग्या  :  यह  भी  हमारी  नीति है  कि  विटेशी  कंपनियां  श्रपती  इम्बिटियों  को  समाप्त  करके  भारतीय
 भागीदारों  को  लें  ।  परन्त  सारे  प्रश्त  पर  संसद  सदस्यों  तथा  विशेषज्ञों की  समिति  विचार  करेगी  कि  कैसे  विदेशी
 ग्रौष ६  कंपनियों क  प्रभत्व  को  धरापर  लायें  ।

 तापीय  घरों  के  लिए  श्रारक्षित  )  खानें

 के  591.  श्री  भान  fag  भौंरा

 क्या  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दुद
 गाद  cease

 र्याप्त  सप्लाई  सुनि

 श्चित  करने  के  लिये  इन  तापीय  बिजली  घरों  के  लिये  श्नारक्षित  खानें  होनी  चाहिये ं;

 यदि  तो  कहां  पर  भौर  किस  प्रकार
 ?

 सिचाई  भौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमेंत्री  बाल  गोबिन्द वर्मा  )  :  (F  श्रौर )  :  कोयले  की  झावश्यकतझओओं
 को  दीघकालिक  श्राधार  पर  पूति  करने  के  लिये  वेभिन्न  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  विशिष्ट  कोयला  खानों  के  साथ  जोड़ा  जा

 रहा  है  ।  विद्युत  उत्पादन  तथा  कोयला  दोनों  के  wa  सार्वजनिक  क्षेत्रों  में  होने  के  विद्युत  केन्द्रों  के  लिए
 श्रलग  कैप्टिव  खानें  रखना  शभ्रावश्यक  नहीं  है  ।

 इस  नेवेलो  लिग्नाइट  निगम  को  wot  यहां  किस्त  ताप  विद्युत  को  लिग्नाइट  सप्लाई  करने  के  लिए

 झपनी  निजी  खानें  हैं  ।

 श्री  सान  fag  भौरा :  कोयलें  की  कमी  के  कारण  जल  विद्युत  संयन्त्रों  से  बिजली  की  सप्लाई  में  कमी  हो  जाने  के

 कारण  यह  सुझाव  दिया  गया  था  |  यदि  यह  सच  है  तो  सरकार  ने  इस  सुझाव  को  किस  श्राधार  पर  रद्द  किया है  ?

 डा०  Go  एल०  यह  सच  है  कि  कुछ  बिजलीघरों की  कोयले की  मांग  को  पूराँ  करना  संभव  नहीं  है  ।  इसलिये
 खानों

 के  मुहानों
 पर

 जल  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।  इस  समय  भी  कुछ  जल  विद्युत  केन्द्रों

 खानों
 के

 मुहानों  पर  स्थित  है  वहां  भी  कोयले  की  सप्लाई  पूरी  नहीं  है  ।  अब  क्योंकि  कोयला  खानें  सरकार  के  हाथ
 में हैं  हम  इन  परियोजनाओं  के  लिये  श्रलग  खानों  की  व्यवस्था  नहीं  चाहते

 श्री  भान  सिंह  भौंरा
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पंजाब  के  निकट  कोई  कोलरी  अथवा  कोयला  खान  नहीं
 सरकार  भटिंडा  जलविद्युत  संयंत्र  को  किस  कोलरी  से  सम्बद्ध  करने  जा  रही  है  ?

 डा०  क्ष०
 एल०  राव

 :-
 यह  सच  है  कि  पंजाब  में  कोयले  की  कमी  है  ।  इसीलिये  वहां  कोयले  पर  प्राधारित विद्युत

 केन्द्रों  को  मंजूरी  देने  में  हिचकिचाहट है  |  परन्तु  प्रावश्यकता की  तत्परता  को  देखते  हुए  मी  टिंग  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना
 पंजाब  में  की  गई  है  ।  इस  विद्युत  केन्द्र  को  बिहार-बंगाल  के  कोयला  क्षेत्रों से  जोड़ा  इसके  पश्चात जब  सैन्ट्रल
 इन्डिया  कोल  फील्ड्स  सिंगरोली  इस  योग्य  हो  जायेगा  तब  भटिंडा विद्युत  संयंत्र  को  सिंगरोली  से  जोड  दिया  जायेगा ।

 xo  एस०  श्रार०  देमाणी
 :  गत  एक  वर्ष  से

 यह  शिकायत चल  रही  है  कि  जलविद्युत  केन्द्रो ंको  घटिया  कोयला

 सप्लाई  किया जा  रहा  है
 ।

 घटिया  किस्म  का
 कोयला  सप्लाई करने  के  क्या  कारण  हैं  श्नौर  जलविद्युत  संयंत्रों  को  भ्रच्छा

 कोयला  सप्लाई  करने
 के

 लिये  सरकार  नलफयण  कदम  उठा  रही  है  जिससे  कि  पूरी  क्षमता  में  बिजली  उत्पादन  हो सके  ac  किस्म  के  कोयले  की  सप्लाई  के  कारण  उन्हें  हानि  न  उठानी  पड़े ं।
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 डा०  Fo  एल  Wao  :
 यह  सच  3  कि  तापीय  बिजली  घरों  को  घटिया  कोयले  का  उपयोग करना  पड़ता

 है  क्योंकि  इस  कार्य  के  लिये  इसी  प्रकार  का  कोयला  उपलब्ध  है  ।  तापीय  बिजली  घरों  को  कोयले  का

 उपयोग  करना  पड़ता है  इसी  कारण  भारत में  तापीय  बिजली  घर  WTA H  रूप  से  कोयले  पर  ही  श्राधारित होंगे  |

 माननीय  सदस्य  ने  जो  बात
 उठायी  है  इस  सम्बन्ध  में  केवल  एक  कठिनाई  यह ह  ग्राती  है  इस  कोयले  में  कुछ  अप

 धर्षी
 तत्व  होते  हैं  जो  उपकरण  के  लिये  घातक  हैं  इस  कोयले  में  कूछ  पत्थर  मिली  होती  है  ।  एक  सुझाव

 दिया  गया  है  कि  यह  कोयला  धूलाई  केन्द्रों  से  होकर  झाना  चाहिये  जहां  यह  शभ्रपधर्षी  सामग्री  निकाल दी  जाये  ।  हमें

 कोयले  की  श्रावयश्कता  है  जिसके  अ्रपधर्षी  तत्व  न  हों  ।  यह  कार्य  कोयला  धुलाई  केन्द्रों  द्वारा  पूर्ण  कर  दिया  जायेगा
 ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  कोयला  खानें  wa  सरकारी  क्षेत्र में  हैं  प्रत  तापीय  बिजली

 घरों
 की

 ग्रावश्यकता  नहीं है  परन्तु  बायलरों  की  भट्टी
 की

 व्यवस्था  इस  प्रकार  की  है
 कि

 वह  पूर्णतया  कोयले  पर
 निर्भर

 क्या  विभिन्‍न परतों के कोयले परतों  के  कोयले  का  विश्लेषण  करना  तथा  जलविद्युत  संयंत्रों  को  विशिष्ट  कोलरी  से  सम्बद्ध
 जो  उस  संयत्र  के  लिये  उपयुक्त  कोयले  का  उत्पादन  करती  उपयुक्त  नहीं  होगा  ?  जल  विद्युतसंयत्रों  को  रुक  जाने
 रखरखाव  की  समस्या  तथा  कार्य  क्षमता  का  एक  कारण  यह  भी  है  जो  कोयला  सप्लाई  किया  जाती  है  प्रयोग  किया

 जाता  है  उसमें  सल्फेट  फासफोरस  ऐश  तथा  wea  पदार्थ  मिले  होते  है  ।  क्या  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  जल  विद्युत  संयंत्र

 इस  प्रकार  से  बनाया  जाये  कि  वे  सप्लाई  किये  जाने  वाले  कोयले  के  विश्लेषण  पर  झ्राधारित  हों
 ?

 डा०  Ho  Ueto  राव :  विद्युत  केन्द्र
 इस

 प्रकार  बनाये  जाने  चाहियें  कि  वे  विशिष्ट  प्रकार  के  कोयले की  श्रधिकतम

 क्षमता  उपलब्ध  कर  सकें  |  वास्तव  में  ,  बायलर का  डिजाइन  तभी  बनाया  जाना  चाहिये  जब  यह  निश्चित हो  जाये

 कि  कहां  से  शर  कितना  कोयला  प्राप्त  होना  है
 |  भारत  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  नहीं  है  उस  ढंग  से  तापीय  बिजली

 घरों  को  कोयले  की  सप्लाई  नहीं हो  पाती  है  मुझे  श्राशा  है  कि  भविष्य  में  प्रत्येक  विद्युत  केन्द्र  को  किसी न
 किसी

 कोयला  क्षेत्र  से  सम्बद्ध करना  संभव  हो  |  कोयला  खानों  की  विशिष्ट  विद्युत  केन्द्रों  सम्बद्ध  करने के  लिये

 लिकेज  कमेटी  की  व्यवस्था है  |  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।
 मुझे  झाशा  है  कि  कोयला  खानों  को  उस  सीमा  तक  विकसित  किया

 जायगा  कि  उन्हें  जलविद्युत  केद्र  से  सम्बद्ध  करना  संभव  हो  सक े।

 मैंने  नहीं  कहा  था  कि  सम्बद्ध  करने  की  श्रावश्यकता  नहीं  है
 ।

 मैंने  कहा  था
 कि

 श्रारक्षित  खानों  के  लिये
 कोई

 कार्यवाही  करने  की  झ्रावश्यकता नहीं  है  ।  सम्बद्ध  करने  के  लिये  मैने  ऐसा  नहीं  कहा  था  सम्बद्ध  करने  का  कार्य
 होना  चाहिये  ।  बायलर  का  डिजाइन  एक  विशिष्ट  प्रकार  के  कोयले  के  लिये  तैयार  किया  जाना  चाहिये  |

 Suggesgions  made  by  corporate  enterprise  group  of  Management  and

 Labour

 *593.  Shri  Chhatrapati  Ambesh  Will  the  Minister  of  Railways  be

 pleased  to  state

 (a)  the  subjects  considered  by  the  Corporate  Enterprise  Group  of  Manage-
 ment  and  Labour  since  its  set  up  ;

 (b)  whether  the  group  has  made  suggestions  to  effect  changes  in  the  set

 up  of  Railways  and

 (c)  if  so,  the  broad  outlines  of  the  suggestions  made  by  the  Group
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  सोहम्मव  शफ़ी
 :  प्रबन्ध  तथा  श्रम  के  निगमित  उद्यम  समूह  ने

 197 2  में  हुई  अपनी  पहली  बैठक  समूह  के  कार्य-संचा  लन  सम्बन्धी  पद्धति  एवम्‌  प्रक्रिया पर  श्रौर  झागामी  बैठक
 के  लिए  कार्य-सूची  पर  विस्तृत  रूप  से  विचार-विमर्श  किया  था  ।

 जी  नही ं!

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 Shri  Ambesh :  May  I  know  the  scope  and  terms  and  reference  of  the  report
 and  the  date  on  which  it  was  set-up,  and  the  time  by  which  the  group  is  likely
 to  submit  its  report  ?
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 oe  el

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  They  are  not  supposed  to  submit  any  report.

 It  is  a  system  of  mutual  working  of  the  management  and  the  labour  for  the

 welfare  of  the  Railways.  First  meeting  of  the  group  was  held  in  November

 1972  and  the  schedule  for  the  second  has  net  yet  been  finalised.  They  are  to

 ensure,  Beside  certain  Welfare  Works  Houses,  Hospitals,  Schocls,  in  which

 management  and  labour  will  cooperate  with  each  other,  that  the  management
 ine and  labour  act  in  a  way  that  the  efficiency  of  the  Railway  is  increased.

 only  purpose  of  the  group  isthat  both  of  them  may  extend  their  cooperation

 for  the  welfare  and  the  development  of  the  Railway.

 श्री  To  पी०  शर्मा  ्  योजना  के  मेरे  विचार  एक  संयुक्त  ward  अध्ययन  दल  स्थानों  पर

 जाक  रेलवे  कार्यकरण  का  अध्ययन  करेगा  |  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  क्या  है  ।

 श्री  शफी  कुरेशी
 :

 यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  sq -afata 2  के  केन्द्रीय  स्तर  पर  कार्य  करने  के  पश्चात
 हुम  यह  देखें  कि  किस  प्रकार  कार्य  करती  है  श्र  तत्पश्चात  जोनल  स्तर  पर  इसका  विस्तार  किया  जाये  ।

 देश  में  निमित  तथा  श्रायातित  etal  जनरेटर  सेटों  के  ata  के  बार  में  किया  गया  श्रध्ययन

 *  594.  श्री  डी०  डी०  देसाई  e  सिचाई भ्र  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  निमित  तथा  अ्रयातित  टर्बो  जेनरेटर  सेटों  की  (1)  श्रधिष्ठापित  किलोवाट  क्षमता

 (2)  उत्पादित बिजली  की  यूनिटों  श्नौर  (3)  उनके  रख-रखाव की  लागत  का  कोई  तुलनात्मक  श्रघ्ययत  किया है  ;  श्ौर

 यदि  तो  इस  भ्रध्ययन  के  बया  निष्कर्ष  निकले  हैं
 ?

 लिंचाई  ग्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोबिन्द  :  ate  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 खिवरण

 यद्यपि  स्वदेश  में  निर्मित  cat  जनित  सेटों  से  सज्जित  होने  वाली  श्रनेक  परियोजनाएं  पहले  से  ही  हाथ  में  स्वदेशी

 सेटों  से  सज्जित  बहुत  कम  प्रतिष्ठापन पूरे  होकर  प्रब  तक  चालू  हो  पाए  हैं  वास्तव ईलगभग  18  मिलियन  किलोवाट

 की  कुल  वर्तमान  प्रतिष्ठापित  क्षमता  में  से  केवल  54  मिलियन  किलोवाट  स्वदेश  में  निर्मित  सेटों  (  6.0  मेगावाट  तापीय
 भौर  175

 मेगावाट  के  sata  झ्राती  है  ।  ऐसी  स्थिति  सुझाव  के  यह  इतना  समय  पूर्वे  है  बक

 इसका  तुलनात्मक  अध्ययन  नहीं  हो  सकता
 |

 स्वदेशी  जेनरेटर  सेटों  पर
 की

 कार्य  लगत  साथ  ही  क्षमता  को  दृष्टि में
 रखते  हुए  भविष्य  में  सुधारने  के  उद्देश्य  से  सतकंता  पूर्वक  ध्यान  रखा  जा  रहा है  ।  संगत  x  का  भी  संकलन  किया  जा n x an क
 रहा हैं  जिससे  जेसे  ही  सांख्यिकीय  श्रांकड़  उपलब्ध  हो  जाते  तुलनात्मक  श्रध्ययन  हो  सकेंगे  ।

 श्री  डो०  डी०
 देसाई  :  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  वर्तमान  atasertira  क्षमता  180  लाख  किलोवाट  है  श्रौर

 स्वदेशी
 det  की

 क्षमता
 केवल  5,  40  लाख  किलोवाट है  wa:  श्रधिष्ठापित विद्युत  उत्पादन  की  यूनिट  का  मूल्य  संचालन

 भूतल  तथा|रख-रखाव  मूल्य  बताना  संभव
 नहीं  है  क्या  मंत्री  महोदय  श्रब  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  कि  क्या  पूर्णतय  स्वदेशी

 संयंत्रों  पर  निर्भर

 बाट की  afi G
 रहना  उचित  होगा  जबकि  पिछली  पूरी  दशाब्दि  अधिष्ठापित  क्षमता में  केवल  च्च्  40  लाख

 द्व  हुई  है  जबकि  वह  रुपयों  में  स्वदेशी  तथा  सैटों  क्षमता  का  झ्रधिष्ठापित  यूनिट  मूल्य  बताने  की
 स्थिति में  नहीं  हैं  ।  व्तेंमान  कठिनाई  के  संदर्भ  में  जबकि  1:  20  अनुपात  Tala  विद्युत  में  1  रुपये  कें  पंजीनिवेश
 से  प्रतिवर्ष  20  रुपये

 कुल  राष्ट्रीय  श्राय  होती  क्या  मंत्री  महोदय  विद्युत  उत्पादन  की  वर्तमान  कठिनाइयों  द्वारा देश  की
 हानि को  उचित  समझत  हैं  ?

 डा०  Fo  एल०  राव :  स्वदेश  निमित  del  सें  कंवल  5  लाख  किलोवाट  बिजली  पैदा  होती  है  ।  प्रतिदिन के  180
 लाख  किलोवाट  कें  उत्पदन  में  स्वदेशी  सैठो  से  केवल  5  लाख  किलोवाट  बिजली  का
 1973-74  में  स्वदेशी  सैटों के  उत्पादन  में  10  लाख  टन  किलोवाट से  15  लाख  टन

 उत्पादन  होता  है  ।  परन्तु इस  वर्ष
 किलोवाट  तक  वृद्धि  होने  की

 है  ताकि  चौथी  योजना  के  प्रन्त  तक  उत्पादन  200  लाख  टन  किलोवा  zal  जाये  अर  स्वदेशी सैटों  का  उत्पादन  20  लाख
 फकिलोवाठ हो  जाये
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 माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा art  ag  ot  dred  प्रात  विद्यत झ  सताए  सुनिश्चित  करानें  तथा  विद्युत की
 कमी  को  दूर  करनें  के  लिये  यदि  श्रावश्यक

 तो  हमें  प्रायात  से  हिचकना  नहीं  चाहिये  ।  हमारी  भी  नीति  यही  है  ।  परन्तु

 विचार  यह  है  कि  श्रायात  की  उपेक्षा  जितना  ग्रधघिक  से  श्रधिक  संभव  हो  सके  स्वदेशी  उत्पादन हो  ।  यदि  कभी

 ऐसा  प्रतीत  होगा  कि  विभिन्‍न  मशीनों  की  कमी  के  कारण  देश  में  विद्युत  विकास  नहीं  हो  रहा  है  तो  निश्चित रूप  से  श्रायात

 किया  जायेगा  ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  श्रतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  का  वार्षिक  कार्यक्रम  25  लाख  किलोवाट है  परन्तु

 aah  विवरण  के  श्रतुसार  गत  शताब्दी  में  स्वदेशी  पैटो  से  5  लाख  किलोवाट उत्पादन  gare  इसका  क्या  कारण  है  ?

 झ्रापका  विचार  प्रतिवर्ष  श्रायातित  उपकरणों  से  20  लाख  किलोवाट  उत्पादन  करने  का  है  श्राप/श्रथवा  श्राप  तुरन्त

 ara  करके  40  लाख टन  किलोवाट  भ्रधिक  उत्पदान  करके  पिछली  कमी  को  पूरा  करना  चाहते

 डा०  क्‌०  एल०  राव
 :  एक  समिति

 इस
 प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है

 जो
 इसी  उद्देश्य  के  लिये  नियुक्त  की  गई  है

 |

 उत्तर  प्रदेश  के  विद्युत  मंत्री  समिति  के  श्रध्यक्ष  हैं  बौर  समिति  में  राज्यों  के  बहुत  से  मंत्री  हैं
 ।  वे  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर

 रहे  हैं  कि  देश  में  विद्युत  के  उत्पादन  के  विकास  के  लिये  किस  सीमा  तक  उपकरण  श्रायात  करने  होंगें  ।
 कुछ  ही  मह्टीनों

 में

 समिति  का  प्रतिवेदन  मिल  जाने  की  श्राशा  है  उस  समय  समस्या  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  समग्र रूप  में  यही  कहा  जा

 सकता  है  कि  झ्रारम्भ  में  कूछ  कठिनाइयां  थीं  उनकों  दूर  करने  में  तथा  वर्कशाप  श्रादि  में  सुधार  करने  में  कूछ  समय  लगा  |

 अब  हमारी  स्थिति  अच्छी  है  श्रौर  इसके  परिणाम  स्वरूप  स्वदेशी  मशीनों  से  पहले  की  अधिक  उत्पादन  किया जा
 सकता है

 नांगाज़न सागर  श्र  प्रदेश  को  परा  करना

 *595  श्री  Ho  राम  कष्ण

 क्या  सिचाई  श्रौर  विद्यत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नागार्जुन सागर  म्राध्  प्रदेश  ,  को  पूरा  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  श्रौर

 इस  परियोजना  से  ,  किन  स्थानों  तथा  क्षेत्नों  को  लाभ  होगा

 सिचाई  it  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  वाल  गोविंद  ate
 विवरण सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 we  नागार्जुन  सागर  बांध  का  निर्माण
 ्

 लगभग  हो  चुका  है
 ।

 दाएं  किनारे  पर  मुख्य  नहर
 57  मील  शाखाएं  श्रौर  वितरणियां  1  से  10  तक  ब्लाकों  मे  तथा  11  का  कुछ  भाग  पूर्ण हो  चुका  है

 श्रौर

 26  लाख  एकड़  शक्यता का  निर्माण  किया  जा चुका है  ।  बाएं  किनारे  पर  मुख्य  नहर  7  2  मील  शाखाएं  भ्रौर

 वितरणियाँ  1  से  12  ब्लाकों  13  ब्लाक  का  कुछ  भाग  पूर्ण  हो  चुका  2.  81  लाख  एकड़  शक्यता  का  निर्माण

 किया जा  चुका  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  सचित  किया  है  कि  विभिनन  जिलों  में  स्थानीकृत  क्षेत्र  निम्नलिखित  हैं  :-

 दाया  नहर

 प्रकाशन  जिला  लाख  एकड़
 4.46

 were  जिला  6.65

 बांया तट  नहर

 नलगोन्डा  जिला  3.05

 खम्माम  जिला  2.15

 कृष्णा  जिला  1.65

 2.  58  लाख एकड़  क्षेत्र का  स्थान-निर्धारण भ्रभी  किया  जाना  है  ।

 श्री  के०
 रामकृष्ण  रेड्डी :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नागार्जुन  सागर  कब  तक

 तैयार  हो  जायेगी  शौर  इससे  कितने
 को
 aa  at  सिचाई  होगी  ?
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 13  1595  लिखित  उत्तर

 सिचाई तथा  विद्युत  मंत्री  (Sto  Fo  एल०  :  परियोजना के  पांचवीं  योजना  में  पूरे  हो  जाने
 की

 श्राशा है
 श्रौर  इससे  20  5  लाख  एकड़  क्षेत्र  की  सिचाई  का  भ्रनुमान  है  ।

 श्री  के०  रामकृष्ण रेड्डी  :  नागार्जुन  सागर  परियोजना  से  बिजली  उत्पादन  कब  तक  श्रारम्भ  हो  जायेगा  श्र
 इस  उद्देश्य  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 डा०  कण  एल  राव  :  यहां  पम्पों  से  पानी  का  भंडार  करने  की  व्यवस्था है  |  इसके  लिये  मशीनों  का  विदेशों  से

 झायात  करना  है  मुझे  झ्राशा  है  यह  कायें  पांचवीं  योजना  में  पूरा हो  जायेगा ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 Writ’ 67  Answets  to  Questions

 रेलवे  सुरक्षा  बल  के  पुन्नगठन हुई  प्रगति

 *  581.  श्री  जी०  वाई०  ह भि  :

 श्री  बरके  जार्ज  :  क्या  रेल  मंत्री  रेलवे  में  प्रपराध  रोकने  के  लिये  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  गठन  में  परिवर्तनों  के  प्रस्ताव

 के  बारे में  21  1972  के  भ्रतारांकित प्रश्न  सख्या  1040 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  सुरक्षा  बल  के  पुनर्गठग  के  लिये  बनाई  गई  योजना  की  क्रिया  कयस्त्रित में  तथा  प्रगति  हुई  है
 ?

 रेल  मत्री  एल०  एन०  :  रेलों  पर  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  पुनर्गठन  की  योजनात्थवर  के  कार्य के  लिये

 संक्रिय  कदम  उठाये  जा  रहे  इस  सम्बन्ध में  प्रथम  कदम  के  रुप  में  लगभग  1,600  रक्षकों की  भर्ती  की  जा  चुकी
 पर्यवेक्षण  कर्मचारियों  के  )  अ्रतिरिक्त  पदों  के  सृजन  का  प्रश्न  फिलहाल  सम्बद्ध  रेल  प्रशासनों  के  सवीक्षाधीन

 है  श्रौर  राजपत्रित  अधिकारियों  का  प्रश्न  रेल  मंत्रालय  के  विचाराधीन है  !  योजना  में  पाएकल्पिल  अन्य  परिणामी

 परिवत्तेंनों  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  कारवाई  बाद  में  की  जाथेगी  ।

 Railway  line  be’  ween  K  ot{awalsa  and  Kirardcol  (3.  E.  Railway)

 *589,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Railways

 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  tc  Unstarred  Question  No.  3002

 on  the  5th  December,  1972  regarding  electrification  of  South  Eastern

 Railway  and  state

 (a)  whether  survey  in  regard  to  Railway  line  between  Kottavalsa  and

 Kirandool  has  since  been  completed  ;  and

 (b)  if  so,  the  outcome  thereof  and  the  future  programme  of  Government
 in  this  regard

 The  Minister  of  Railways  (Shri  L.  N.  Mishra)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Waltair-Kottavalsa-Kirandul  section  of  the  South  Eastern  Railway
 is  being  electrified  mainly  for  the  heavy  movement  of  iron  ore  on  this  graded
 section,  The  length  of  this  railway  line  is  471  kms.,  the  electrification  of  which

 is  expected  to  cost  Rs.  19-16  crores.  A  team  of  officers  has  already  been  posted

 exclusively  for  progressing  this  work.  Preliminary  designs  have  been  completed
 and  tenders  for  supply  and  erection  of  overhead  equipment,  sub-stations,  ete.

 have  been  opened  and  are  under  scrutiny.  The  scheme  is  likely  to  be  commissio-
 ned  sometime  in  19764.

 The  report  of  the  Survey  Committee  on  optimisation  of  line  capacity
 on  this  section  is  under  consideration.
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 Written  Answers  April  3,  1973

 Extension  of  Railway  Line  from  Karwi  Station  to  Chitrakoot  (Central

 Railway)

 *585.  Shri  R.R.  Sharma  :

 Will  the  Miniter  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  extend  Railway  line  from  Karwi

 Station  of  Central  Railway  to  Chitrakoot;  and

 (b)  if  80,  the  time  by  which  this  work  is  likely  to  start  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  L.  N.  Mishra)  :  (a)  Karwi  and  Chitrakoot

 are  existing  rail  heads  on  Jhansi-Manikpur  Section.  The  question  of

 extending  railway  line  to  or  from  these  stations  does  not  arise.

 (b)  Does  not  arise.

 मिजोरम  अरर  पूर्वी  भारत  के  अरन्य  भागों  को  बंगला  देश  से  विजली  की  सप्लाई

 *
 588.  श्री  एम०  रासगोपाल  रेड्डी  :

 नया  सिंचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि

 कया  ्य  मिजोरम ate  पूर्वी  भारत के  अरन्य  भागों को  बंगला  देश  में  बिजली  मिलने की  संभाषना है

 (@)  यदि  हां  तो  बंगला  देश  द्वारा  बिजली  की  सप्लाई  किन  शर्तों  पर  की  जायेगी  ?

 सिचाई  अरर  faa  संत्री  Go  एल०

 ae  :  हाल  ही  में  गठित  |  भारत-बंगला  देश  विद्युत  समन्वय  बोर्ड  ने  ्रभी  कार्य  श्रारम्भ  करना है
 बहू  are  कि  इन  मामलों  पर  ats  द्वारा  यथा  समय  विचार  किया  जायेगा  ।

 पुराने  रेल  इंजनों  के  स्थान  पर  नये  इंजन
 *  590.  श्री  रामसहाय  पांडे  :  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हो  जाती  हैं  ;

 क्या  श्रधिकांश
 रेल  इंजन  बहुत  पुराने  हो  गये  हैं  श्रौर  उनमें  खराबी हो

 जाने  के  कारण  गाड़ियां  ~ ae

 क्या  इस  बारे  में  सरकार  ने  कोई  मूल्यांकन  किया  है  ;  श्रौर !

 पुराने  रेल  इंजनों  के  स्थान  पर  नये  इं  जन  लाने  के  बारें  में  क्या  कार्यवाही की  जा  रही है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :

 कुछ  गतायु  इंजन  लेकिन  गाड़ियों  को  प्राय
 :

 इस  कारण  विलम्ब  नहीं  होता  ।

 जी  हां  |

 (7  )  केवल  उन  इजनों  के  बदलने  का  प्रस्ताव  है  जिनकी  मरम्मत  करना  किफायती  नहीं  है  या  जो  परिचालन  की
 अपेक्षा्रों के  लिये  उपयुक्त  नहीं  हैं  ।

 विदेशी  तेल  कम्पनियों  द्वारा  तेल  शोधक  कारखानों  का  विस्तार
 ह  592.

 श्री  धरमराज  श्रपजलपुरकर :  क्या  पेट्रोलियम  श्रौर  रसायनमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 कितनी  विदेशी  तेल  कंपनियों  ने  तेल  शोधक  कारखानो ंके  विस्तार के  लिये  सरकार  को  श्रावेंदन  पत्र

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?
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 13  4a,  1895  लिखित  उत्तर

 पेट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्रो  देवकान्त  )

 भौर  :  भारत  में  जिन  चार  विदेशी  तेल  कंपनियों  की  शोधनशालाएं  हैं  उनमें  से  श्रासाम  झायल  कंपनी

 ने  सर्वे  प्रथम  दिगवोई में  शोधनशाला के  विस्तार  के  लियें  aides  किया  ati  wa  में  शोधनशाला  की

 क्षमता  की  स्थापना  के  व्यापक  प्रश्न  के  संदर्भ  यह  निर्णय  लेने  से  कि  बौंगेई  गांव  में  एक  नई

 शोधनशाला की  स्थापना  की  सरकार ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  ।  wer  तीन  विदेशी  तेल  कंपनियों

 भर्थात्‌  वर्मा  एस्सो  श्रौर  कालटैक्स ने  दावा  किया  था  कि  उनके  पास  लगभग  30  लाख  मीटरी  टन  की  श्रतिरिक्त

 क्षमता है  इन  शोधनशालाओं में  उपलब्ध  कही  जाने  वाला  श्रतिरिकत  क्षमता  का  उपयोग करने  के  प्रश्न  पर  उचित  समय

 at  विचार किया  जायेगा  जब  इन  शोधनशालाओं  के  मित्तव्ययी  सप्लाई  क्षेत्रों  में  उत्पादों  की  मांग  से  इस  प्रकार  का

 प्रयोग  ठीक  समझा  जायेगा  ।

 उत्तरी  बंगाल  के  जिलों  में  बिजली  को  श्रनमत्ि  श्रावश्यकता

 :  क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यहू ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : *596.  श्री  श्रार०  एन०  बमन

 क्या  सरकार  ने  उत्तरी  बंगाल  के  जिलों  की  बिजली  की  श्रावश्यकताओओं  के संबंध में कोई में  कोई  सर्वेक्षण  किया है

 (@)  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  प्रौर  सरकार  उसकी  पूर्ति  किस  प्रकार  से  का  विचार है  ?

 सिचाई  nic  विद्यत  मंत्री  क  एल  )

 हां  ।  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  विद्युत  की  श्रावश्यकताश्रों  के  सम्बन्ध  में  उत्तरी  बंगाल  के
 t का  197  2  में  शी  घ्ञतापूर्वक  सर्वेक्षण  किया  था  ।

 सर्वेक्षण
 की

 मुख्य  बातें
 विवरण में  दी  गई  मांगों को  पूरा  करने  के  लिये  निम्नलिखित  पग  उठाने

 का  प्रस्ताव है  :

 (1)  तात्कालिक  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  राज्य  बिजली ate  ने  कुछ  पहले  प्रयोग  लाये  गए  डीजल  सेटों के
 प्रतिष्ठापन कर  दिया/कर  रहा  है

 (2)  लगभग  10 ona fara faare f wi विद्यत  बिहार  से  श्रौर  3  मेगावाट  श्रसम  राज्य  बिजली  बोर्डों  से  प्राप्त  करने  के  लिये
 प्रत्यक्ष किये  जा  रहे  हैं  ।

 (3)  उत्तरी  बं  गाल  में  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  को  सुदृढ़  करने  के  लिये  2:  3.  5  मे  वाट  सेटों  के  श्रायात हेतु

 अनुमति  प्रदान  कर  दौ  गई  है  ।

 (4)
 को प्र  ete  Gece

 दाक
 पदाए

 न् ह [लय  डलखोला  में
 ax

 120  मेगावाट  यूनिटों
 क्षमता  का  एक  नया  ताप-विद्यत  के केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 विवरण

 (  1971-72  1972-73  1973-
 74.0  1974-75

 1975-76  1976-77
 ag re er ar en, अ  nr  तला

 ब्रलिष्ठापित  क्षमत्ता

 मेगावाट
 )

 36.8  49.5  49,5  49.5  51.5  51.5

 a  समथता  मेगावाट
 )

 21.5  32.1  35.5  37.7  39  40

 पीक  भार
 )

 18.9  34.0  46.0  56.0  66  77

 समग्र  राशि

 )  13.7  5.6  22.8  32.7  40  47

 कर्जा  शक्यता-(मिलियन-यूनिट )  47,9  87.6  130  144.0  149  8  149  8

 89.6  129.0  161.0  196  0  235  0
 oat  आवश्यकता

 44.5

 af  3.4  1.5  (17) (2.0)  (46.  2)  (85,2)
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 Written  Answers  April  3,  1978

 नई  रेलवे  लाइन  बिछाने के  लिए  mafar  तरीके  श्रपनाना

 ैं  597.  शी  श्रीकि स्वदन  इ  नक  ह शन

 ait is  t  विभति  मिश्र  क्या  रेल  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  नई  रेलवें  लाइनें  बिछाने  के  लिये  श्राधनिक  तरी के  प्रपनाने  का  है  ;  ate  यदि

 तो  उनका  सारांश  क्या  है

 (a)  क्या  उन्होंने  मामले  पर  बित्त  मंत्री  श्र  योजना  मंत्री  के  साथ  बातचीत  की  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  वित्त  मंत्री  योजना  मंत्री  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  )  :  जी  विकास  कार्यों  के  लिये  श्रपेक्षित

 नयी रेलवे  लाइनों के  निर्माण के  लिये  एक  नीति  कौशल  पर  विचार  किया  रहा  है
 ।  मार्गदर्शक

 सिद्धांत
 20  फरवरी  1973  को  1975-74  का  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  रेल  मंत्नी  के  भाषण  के  पैरा  41  में  पहले

 ही  बतायेजा  चुके  वही  सिद्धांत  ad  विकसित  क्षेत्रों  में  anna  परिवर्तन  सम्बन्धी  परियोजनाश्ों

 पर  शी  लागू  होंगे  ।

 वित्त  मंत्री  तथा  योजना  दोनों  को  इस  विषय  में  लिखा  जा  चुका है  ।  विभिन्न  राज्यों
 (@) ate  - (7)

 से  बार-बार  की  जाने  वाली  मांगों  को  श्रौर  देश  में  सूखा  की  वर्तमान  स्थितियों  को  ध्यान  सें  रखते  हुए  उनसे  woe  किया

 गया  है  कि  इस  लेखे  में  म्रधिक  परिव्यय  wag  255  करोड़  रुपये
 की

 व्यवस्था  की  जाय  ।  उनकी  प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा  की

 जा  रही  है  |

 विदेशी  विमान  कम्पनियों  को  भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  भारत  में  तेल  भरने  की  afar

 *  598.  श्री  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  :  क्या  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क  कया  भारतीय तेल  निगम ने  दम  दम  आर  शान्ताक्ज  हवाई  अड्डों  पर  विदेशी  विमान  कपनियों के

 विमानों  ह  तैल

 भरने का  अरपना  कारोबार  बढ़ा  लिया है

 यदि  तो  इस  समय  ऐसी  विदेशी  विमान  कंपनियों  की  सही  संख्या  क्या  है  जिनके  विमानों  को  भारतीय

 तेल  निगम  द्वारा  भारत  में  तेल  भरने  की  सुविधा दी  जा  रही है  ;

 इससे  भारतीय  तेल  निगम  को  प्रति  वर्ष  कितना  शुद्ध  लाभ  होता  है  ?

 पेट्रोलियम  oe  रसायन  मंत्री  देवकान्त  बरुद्रा  )  जी

 181

 भारतीय  तेल  निगम
 को  इससे  12  लाख  रुपये  का  वार्षिक  शुद्ध  लाभ  होने  का  भ्रनुमान  है  |

 Assistance  for  Irrigation  Scheme  of  Bihar

 *599.  Shri  Ramavatar  Shastri:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  the  Government  of  Bihar  have  formulated  a  Rs.  98  crore

 irrigation  scheme ;

 (b)  whether  the  State  Government  have  sought  assistance  from  the

 Central  Government  also  to  implement  this  scheme;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  2

 16
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 ह

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.
 K.  L.  Rao):(a)  The  Government

 of  India  have  not  received  any  irrigation  scheme
 costing

 Rs.  98  crores

 from  the  Government  of  Bihar.  But  they  ha  received  in  February,  1973,

 Subernarekha  Multiperpose  Project  estimate  to  cost  Rs.  90  crores

 (b)  Yes,  Sir

 (c)  The  project  has  yet  to  be  processed  and  sanctioned  before  question
 of  giving  financial  assistance  arises

 Constitution  of  Delimitation  Commission

 *600.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri

 Shri  M.  Sivasami  १

 Will  the  Minister  of  Law,  Jusiice  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a2)  whether  constitution  of  the  Delimitation  Commission  has  been

 completed ;

 (b)  if  so,  the  names  of  States  which  will  be  given  priority  by  the  Commis.

 sion  in  the  course of  its  work:  and

 rannrt,  2 (c)  the  time  by  which  it  will  present  its

 The  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  A“airs  (Shri  H.  R.  Gokhale):

 (a  es!,  श्श्

 (b)  The  delimitation  work  in  respect  of  the  S'a’es  of  Uttar  Pradesh  and

 Nagaland  and  the  Territory  of
 Pondicherry

 will  be  given  priority
 by  the

 Delimitation  Commission  as
 general

 electious  in  these  States  and  Union  Terri-

 tory  are  due  to  be  held  early  in  1974.  As  the  legislative  Assembly  of  the  State

 of  Orissa  and  Legislative  Assembly  of  the  State  of  Manipur  have  been  dissolved,
 the  Commission  may  also  take  up  the  delimitation  work  in  respect  of  these

 States  on  a  priority  basis

 (c)
 11.0  is  not  possible  at  this  stage  to  indicate  the  time  by  which  the  Com-

 mission  will  complete iis  work.

 ग्रान्घ्न  प्रदेश के  AE  का  तमिलनाडु  से  कोयले के  बहन  पर

 5700.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 कंप  भार
 अध  के

 सालतर
 का

 तमिल  are  में  तापीय  बिजलीघरों  के
 लिये  कोपले के  वहन पर  बुरा

 असर  पड़  रहा  है  द

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया है  ?

 शौर  :
 सरप्रवत

 माननीय  सदस्य  का रल  मत्रालय मं  उप-मंत्री  मुहम्मद eal  कुरेशी  )

 आशय  तमिल नाडु  में  स्थित  बिजली  घरो ंके  fet  कोयले  की  ढुलाई  से  है  |

 याई  क्षेत्र  में  ्रात्दोलन के  कारण  रेल  परिचालन  श्रस्तव्यस्त  हो  जाने  के  क्षणी  क्षेत्र में  स्थित  बिजली

 भरों  रायचुर
 के

 लम्बे
 रास्ते  कोयले  की  सप्लाई  जारी  रखी  गयी

 17.0
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 उड़ीसा  मिनरल  ड  वेलपमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  के  अंशधारी

 /  र 579  1.  श्री  wrest  भाई  परमार  :  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री 22  दिसम्बर  ,  1972 के
 ऑ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  5419  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  मिनरल  डवैलपमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  के  उन  श्रंशधारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन  के  पास  मैससं
 बोलानी  a  लिमिटेड  की  श्रंशगत  पूंजी  का  श्राधा  भाग  है  ;

 उड़ीसा  मिनरल  डवैलपमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  के  संस्थापकों  के  पास  कितने  शेयर हैं  श्रौर  संस्थानों

 तथा  जनता  के  पास  कितने  शेयर  हैं  ;

 feat  अ्रंशधारियों  के  पास  20  हजार  रुपये  से  कम  श्रंकित  मूल्य  के  शेयर  हैं  ?

 न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  श्रार०  :  तथा  सूचना
 |

 संग्रहीत  की  जा  रही है  श्रौर  वह  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 कोचीन  तेल  शोधक  कारखानों  क  प्रबन्ध  निदेशक  को  पदसुक्त  करना

 5702,  Sto  हरिप्रसाद  शर्मा  a
 J

 :  कया पैट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि at  ज्योतिर्मय  बस

 क्या  कोचीन  तेल  शोधक  कारखानों  के  प्रबत्ध  निदेशक  को  हाल  ही  में  कारखाने  की  बिदेशी

 फिलिप्स  पैट्रोलियम  कंपनी  द्वारा  eart .)  किया  गया  है  तथा  उनके
 स्थान

 पर  नए  प्रबंध  निदेशक  को  नियुक्त  किया  गया
 गौर

 यदि  तो  भूतपूर्व  प्रबंध  निदेशक  को  किन  श्राधारों  पर  पदमुक्त  किया  गया  था ?

 पेट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्रालय  में  3q-Hat  दलबीर  :  फिलिपूस  पैट्रोलियम  कम्पनी

 ने  कोचीन  शोधन  शाला  के  प्रबन्ध  निदेशक  को  पदमुकत  नहीं  किया  है  किन्तु  सामान्य  पद्धति  से  उस  कम्पनी  के  नियन्त्रणाधीन

 किसी  अरन्य  पद  का  कार्य-भार  संभालने  के  लिये  उनका  स्थानांतरण  किया  गया  है  ।

 (a)  प्रश्न के  भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्रादिवासी  पिछड़े  क्षेत्र  में  रेलवे  लाइने  बिछाने  के  लिए  योजना  श्रायोग  का  सुझाव

 5703.  श्री  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  योजना  झ्रायोग  ने  रेल  मंत्रालय  को  यह  सुझाव  दिया  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  नई  रेलवे  लाईनें  बिछाना  श्रावश्यक  होगा  ;

 क्या  इस  संदर्भ  में  रेल  मंत्रालय  ने  मध्य  प्रदेश  के  श्रादिवासी  क्षेत्रों  शौर  विशेषकर  रीवा  प्रदेश  के  बारे में
 भी  विचार  किया है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी परिणाम  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  मंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  :  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  राज्य  में  रेल  संचार  के
 किया  ज्ञापन  योजना  श्रायोग  द्वारा  भ्रग्रेषित  किया  गया है  ।

 ह श्रौर  सतना  से  रीवा  होकर  oat  री
 तक

 ब  ड़ी  लाइन  बनाने  के  लिए  यातायात  सर्वेक्षण  का  काप्र  काफी
 झागे  बढ़  चुका

 है  और  पूरा  होने  वाला है  ।

 वर्तमान  सर्वेक्षण  का  परिराम  मालूम  हो  जाने ंके  बाद
 किया  SY #IT  ही  सतना-रीबा-व्यौहारी  लाइन  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में

 पिगा
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 से  दांतेवाडा  तक  एक  बड़ी  लाइन  बनाने  के  लिये  अ्रभी  हाल  में  एक  सर्वेक्षण  ग्रा  कया

 गया  है  श्रौर  उसकी  रिपोर्ट  फिलहाल  रेलवे  कड  के  विचाराधीन है  ।  इस  बीच इस  लाइन के  लिए  भी  ब्यौरेवार  इंजीनियरी
 सर्वेक्षण का  काम  शुरू  कर  दिया  गया  सर्वेक्षण  का  काम  पूरा  होनें  पर  इस  प्रस्ताव  पर  भ्रागे  विचार  किया  जायेगा  ।

 सतपुड़ा  छोटी  लाइन  रेल  प्रणाली  के  उत्तरी खंड  श्रौर  इसकी

 मंडला  फोर्ट  )  जबल  पुर-नैनपुर-बालाघाट-गोंडिया और  छिंदवाड़ा-नागपुर को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए
 यातायात  सर्वेक्षण  जारी  है

 ।
 सर्वेक्षण  पूरा  होने  श्रौर  उसका  परिणाम  मालूम  होने

 के
 बाद  ही  इस  परियोजना

 पर  at

 विचार  किया  जायेगा  ।
 बड़ी  लाइन  को  इंदौर  से  महू  (  21  fro  fro)  तक  बढ़ाने के  लिये  एक  टोह सर्वेक्षण  पूरा  हो

 चुका  है  ate  उसकी  रिपोर्ट  विचाराधीन है  ।

 गोलचा  प्रोपर्टोज्  लिमिटेड  के  ऋणदाताओं  को

 5704.  शी  विश्वनाथ  झुनसुनवाला  :  कया  Fate  न्याय  शौर  कम्पनी  कार्ये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गोलचा
 प्रोपर्टीज  प्राइवेट  लिमिटेड  के

 परिसमापकों
 द्वारा  अरब  कितनी  धनराशि

 एकत्र की  गई  है

 इसमें  से
 कितनी

 धनराशि  क्  दाताप्रों  को  दिए  जाने  वाले  ऋण  की  अदायगी के  वितरण

 के  लिए  नियत हो  गई  है

 दरार  एकत्र  की  जाने  वाली  सम्पत्तियों  के  विभिन्‍न  यूनिटों  से  कितनी  मासिक  ore  होती  है

 श्रौर

 क्या  सिनेमा  को  उतना  ही  लाभ  हो
 रहा  है  जितना  कि  OT TVUr = aera  को  भ्रम्तर्गत

 साने  पूर्व हो  रहा था
 तो  इस  प्रकार  संचित  राशि  ऋणदाताय्रों  को  न  दिये  जानें  के  क्या  कारण  हैं  !

 न्याय  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  wat  (sit डी०  श्रार०  :  से  सूचना  संग्रहित

 की  जा  रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर
 दी

 जाएगी  ।

 मध्य  प्रदेश  में  दानेदार  उवरक  संयंत्र  क्री  स्थापना

 5705.  श्रो  रणबहादुर  सिह  कया  पेटोलियम  श्रौर  रसाधन  at  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  दानेदार  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिये  श्रनुमति लेने  हेतु  केन्द्र  से
 WAT +  किया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उनके  wats  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 पेट्रोलियम  ait  रसायन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  जी  नहीं

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 हावड़ा  स्थिति  डिवीजनल  संपरिन्टेन्डैन्ट  के  कार्यालय  को  rattan  एकाउन्ट्स  ब्रांच  में  श्रनियमितताएं

 5706.  श्री  क०  लकप्पा  :  क्या  रेल  मंत्री  हावड़ा  स्थित  डिवीजनल  सुपरिन्टैन्डन्ट के  कैंयिलिय  की  श्रापरेटिंग
 197 2  के  प्रश्न  संख्या  3799  के

 एकाउन्ट्स  ब्रांच  में  हुई  ग्रनियमितताओं की  जांच  के  बारे  में  29

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लेखा  परीक्षा ने
 22  जनवरी  1968  के  s.  पत्न  में  गलत  कागजात  पेश  किये  जाने  का  उल्लेख

 और  उस  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  जांच  परी  कर  ली  गई  है  ,  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम निकले

 क्या  उस  व्यक्ति का  जिसने  अपनी  शैक्षणिक  WAT  के  सम्बन्ध  में  गलत  कागजात  पेश  किये  थे

 12  1938  के  कलकत्ता गजट  मं  की  परीक्षा  पास  करने  वाले  सफल  छात्रों  की  सूची  में  प्रकाशित  नहीं
 हुभ्रा

 था  aye

 क्या  सतर्कता  महानिदेशक
 ने  उस  बात की

 की  थी
 कि  उत्तर

 रेल  प्रत्तकत
 re

 ने
 गलत

 या  न  यदि  नहीं श्  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ज़ात  पेश  करके  नियुक्ति
 ग्रौर  पदोन्नति  पाने  के  मामले को  क्यों  छोड़  दि
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 हाव
 रा
 उयपस्त्न ण्डल  श्नौर  लेखा-परीक्षा  अधिकारी  के  बीच रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  श्री  :  हाव

 इस  मामले  में  श्रभी  भी  लिखा-पढ़ी  हो  रही  है  ।

 12  1938  के  कलकत्ता  राजपत्न  में  व्यक्ति  का  नाम  नहीं  दिया  गया  है  ।

 सतकंता  रेलवे  ate  ने  इस  मामले  की  जांच  की  थी  ।  यह  पता  चला  था  कि  रेल प्रशासन के

 सक्षम  प्राधिकारी  ने  कानूनी  सलाह  पर  यह  विनिश्चय  किया  था  कि  सम्बन्धित  मूल  श्रभिलेखों  और  सुक्षम  व्यक्तियों  के
 साक्ष्य के  ग्रभाव में  ग्रा  रोप  सिद्ध  करने  के  लिए  सम्बन्धित  कर्मचारी  के

 विरुद्ध  कारंवाई  शुरू  नहीं की  सकती ।

 तदनुसार  सतकंता  विभाग  ने  इस  मामलें  में  कार्रवाई नहीं  की  ।

 तीसरी  योजना  ग्रबधि  में  उत्तर  प्रदेश  ,  पंजाब  शर  हरियाणा  को  ढोने  के  लिए  बाक्स  बेगतों  के

 के  स्थान  पर  बगन  लगाने  की  योजना

 5707.  x  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उत्तर  पंजाब  ate  हरियाणा  को  कोयले की  ढुलाई  के  लिये  तीसरी  योजना  wafer  में  एक  योजना

 के  अ्रन्तर्गत  2,000  टन  क्षमता  वाले  बाक्स  वैगनों  के  स्थान पर  3,500  टन  क्षमता  वाले  वैगन  लगायें  गये  थे  ;

 यदि  तो  इस  योजना  की  सफलता  प्रथव  झसफलता  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  संती  सुहम्मद  शफ़ो  शौर  माननीय  सदस्य  का  श्राशय

 कोयले की  उस  ढुलाई  से  है  जो  सामान्य  बी  ०श्रो  ०एक्स०  रेकों  के  बजाय  धीरे  धीरे  भारी  क्षमता  वाले  बी०ग्रो०एक्स०

 रैकों  में  की  जा  रही  है  ।  गाड़ियों  के  are  भार  में  सुधार  करने  श्रौर  लाइन  क्षमता  को  बनाए  रखने  के  उद्देश्य  से  नीति  के
 रूप  में  ऐसा  किया जा  रहा  है  |  यह  योजना  सफल  सिद्ध  हो  रही  है

 इंडियन  मेटल  एण्ड  भुवनेश्वर  को  लकड़ी  का  कोयला  सप्लाई  करने  हेतु  उमारिया  को

 रेल  वेगनों का  Maza

 5708.  श्री  मार्तण्ड  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  मैडल  एण्ड  भुवनेश्वर  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  लकड़ी  के  कोयलें  की  ढुलाई
 के  लिए  वन  विभाग  द्वारा  उमारिया  में  रेल  वैगनों  के  हेतु  दिए  गए  way  6  मास  तथा  इससे  ग्रधिक समय  से
 भ्रतिर्णीत पड़े  हैं  ;  झ्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ale  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  श्रयवा  निकट  भविष्य  में

 क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 ta-AaTaa  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफ़ो  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Amount  realised  from  Ticketless  Passengers  on  Eastern  Railway

 5709.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Railways
 be  pleased  to  state  the  amount  of  penalty  and  fare  charged  from
 ticketless  passengers  detected  on  Eastern  Railway  during  the  last  three
 months  2

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Ruilways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :
 The  amount  of  penalty  and  fare  charged  from  ticketless  travelle  rs  appre-
 hended  during  the  last  three  monthsi.e,  December  4
 under

 to  February  73  was  as

 Rs.  7,35,612  as
 penalty.

 Rs.  2,44,903  as  fare.
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 13  1895  (3a  )
 लिखित  उत्तर

 ण

 Amount  Realised  from  Ticketless  Pas  sengers  on  Central  Railway

 5710.0  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Railways  be

 pleased  to  state  the  amount  of  penalty  and  fare  charged  from  ticketless  passen-

 gers  detected  on  the  Central  Railway  during  the  last  three  months  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi

 Qureshi):  The  amount  of  penalty  and  fare  recovered  from  ticketless  travel-

 lers  apprehended  during  the  last  three  months  i.e.  December  72  to  February  73

 was  as  under

 Rs.  5,77,957  as  penalty.

 Rs.  3,66,130  as  fare.

 Incidents  of  Crimes  and  a M ja  urd LAs |  7] ष्  on  Central  Raiiway  during  last  five

 Months

 पर
 5711.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  की  111  the  Minister  of  Railways  be

 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  incidents  of  crime  in  running  trains  in  Central  Railway

 registered  during  the  last  five  months  ;  and

 ittad LULTU (b)  the  number  of  murders  comm  during  this  pericd  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi

 Qureshi)  :  (a)  120.

 (b)  1.

 Conversion  of  Wagha-Bilimora  Narrow  Gauge  into  Metre  Gauge

 5712.  Shri  Amar  Sirgh  Chaudhari  :  Will  the  Minister  of  Railways  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to  convert  Wagha-Bilis.ora  narrow
 gauge

 line  into  meire  gauge  line  ;

 (b)  if  so,  the  time  by  which  work  is  likely  to  start  thereon;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 ‘The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi

 Qureshi)  :  (8)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Based  on  the  recommendations  of  the  Uneconmoic  Branch  Lines  Com-

 mittee—  1969,  initially  surveys  for  the  conversion  of  about  11  secticns  were
 a

 ordered,  Wagha-Bilimora  was  not  includ  ds  amg  ng  them.  The  cases  of  the

 Temaining  sections  recommended  fo.  conversion,  including  Wagha-Bilimora
 N.G.  line,  will  be  considered  after  the  results  of  the  earlier  surveys  are  known.
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 Introduction  of  a  Train  between  Viramgam  and  Howrah

 5713.  Shri  Amar  Singh  Chaudhari  Will  the  Minister  of  Railways  be

 pleased.to  state  :

 (a)  whether  a  Cemand  to  introduce  a  train-between  Viramgam
 and

 Howrah  has  been  made:  and

 (0)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  -Shafi

 Qureshi)  :  (a)  Yes.

 (b)  Apart  from  lack  of  traffic  justification,  introduction  of  a  direct  train
 between  Howrah  and  Viramgam  is  not  operationally  feasible  due  to  inadequate

 line  capacity  on  the  sections  enroute  and  terminal  capacity  at  Howrah,

 हिमाचल  प्रदेश  में  नेरो  गेंज  लाइन  का  पठानकोद  से  हरिपुर  गुलेर  तक  बढ़ाता

 5714.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  वर्तमान  पैरोगे  लाइन  पठानकोट  से  हरिपुर  तक  बढ़ाने  के  लिए  जोरदार

 मांग  की  जा  रही  है  ;

 इस  are  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  आरम्भ  किया  जायेगा
 ;  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद शफ़ी  EAT)  :  (*)  श्रौर  नही ं।

 फिलहाल  सरकार  की  घोषित  नीति  यह  है  कि  श्रब  कोई  छोटी  लाइन  नहीं  बनायी  जानी  चाहिए

 Tapti  River  Project  in  Maharashtra

 5715.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Ministe1  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 te  state

 (a)  the  latest  position  inregard  to  the  implementation  of  the  Tapti  River

 project  in  Maharashtra  and  the  time  scheduled  for  its  completion  ;

 (b)  whether  this  project  includes  the  scheme  of  raising  the  embank  ा  ment

 on  Tapti  River  near  Jainabad  village  of  Burhanpur  Tehsil  (Madhya  Pradesh);

 and

 (c)  ifso,  the  main  features  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  ot  Irrigation  and  Power  (Shri  Bal-

 govind  Verma)  :  (a)  The  project  is  in  the  initial  stages  of  construction  and  is

 expected  to  be  completed  during  the  Fifth  Plan.

 (0)  &  (0)  :  The  project  estimates  has  a  provision  of  Rs.14  lakhs  for  (i)  raising
 of  low  leve]  causeway  near  Hattnur  as  necessary  im  Madhya  Pradesh.

 in  VW
 (ii)  raising  of  low  level  causeway  near  Jainabad  जशड  avd  adhya  Pradesh  or

 improving  its  end  0  onnec LILES  tions  as  may  be  necessary.
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 उस 13  1895

 अ
 1973-74  में  नई AQ  ल  गाड़ियों  का  चलाया  जाना

 5716.  कुमारों  कमला  कुमारी :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1  973-74  कितनी  नई  यात्री  गाड़ियां  चलाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ;  श्रौर

 ये  गाड़ियां  किन  मार्गों  पर  चलाई  जायेंगी  ;  aa  कब  तक  चलानी  शुरू  हो  जायेंगी
 ?

 ौर  लाइन,टिमिनल  क्षमता  के  रूप  में रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सहम्मद  शफ़ी  क्रशी )
 श्रपेक्षित  साधनों  की  उपलब्धता  को  देखते  हुए  श्रतिरिकत  गाड़ियां  चलायी  या  उनका  चालन  क्षेत्र  बढ़ाया  जाता  ताकि

 विभिन्न  खण्डों  पर  यातायात  की  जरूरतों  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  गाड़ियां  राज्यवार  नहीं  चलायी  जातीं
 ।  अब  तक

 1973-74 में  नयी  गाड़ियां  चलाने  या  उनका  चालन  क्षेत्र  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  प्रस्तावों  को  अन्तिम रूप
 दिया गया  है

 (६)  1-4-73  से  बम्बई  बीना  के  बीच  सप्ताह  में  दो  वार  चलने  वाली  जनता  एक्सप्रेस  का
 चालन

 क्षेत्र  बढ़ाकर
 बीना  लखनऊ  के  बीच  सप्ताह  में  दो  बार  जनता  एक्सप्रेस  गाड़ियों  की  व्यवस्था  ।  t

 (i)  1-4-1973 से  दिल्ली  बक्सर  एक्सप्रेस  सवारी  गाड़ी  का  चालन  क्षेत्र  बढाकर  बक्सर  HK  पटना

 के  बीच  एक  जोड़ी  तेज़  की  व्यवस्था  |

 (iit)  1973
 के  मध्य  से  पुर्णिया  ate  दरभंगा  के

 रास्ते
 कटिहार  त्रौर  जयनगर/निमंली  के  बीज

 एक  जोड़ी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  की  व्यवस्था ।

 (iv)  15-4-197
 3  से  रंगापाड़ा  नाथ  श्रौर  तेजपुर  के  बीच  एक  जोड़ी  शटल  गाड़ियों  की  व्यवस्था  ।

 (v)  दिल्‍ली  क्षेत्र  और  समस्तीपुर भये  के  बीच  सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली  एक  जोड़ी  जयन्ती  जनता
 एक्सनेस

 की  व्यवस्था |

 के  सहयोग  से  बिहार  में  तापीय  बिजलीघर  की  स्थापना

 5717.  कुमारी  wee  कुमारी  :  क्या  सिचाई  श्रौर  )  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  में  रूमानिया  के  सहयोग  से  तापीय  बिजलीघर  स्थापित  करने  का  है
 ;

 (a)  यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 सिचाई  विद्यत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द वर्मा  )  :  श्रौर  (@)  बिहार  में  रूमानिया के

 wear  से  ताप  कत्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 कम्पनियों को  प्रदत्त  एंजी

 5718.  कमला  कुमारी  :  व्या  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1972  के  श्रन्त  तक  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों में  ज्वायंट  स्टाक  कम्पनियों  की  सं  aT  तथा

 लकी  गुल  प्रदत्त  पूंजी  कितनी  थी  ;  म्रौर

 इस
 श्रवधि

 के
 Wet

 तक  सरकारी  उपक्रमों  तथा  बड़े  श्रौद्योगिक  गहों  द्वारा  नियंत्रित  oe

 कमों  की  प्रदत्त  पूंजी  कितनी  थी  *

 न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  डी  ०  श्रार०  तथा  सूचना
 संग्रहीत  की  जा  रही  है  प्रौर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 बगलों  को  सप्लाई  के  लिए  केरल  के  टाइल  निर्माताओं  द्वारा  अ्भ्यावेदन

 /  5719:  श्री  बयालार  रब  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों में  टाइस  [  के  ले  जानें के  लिए  रेल  वैगनों  को  प्राप्त  करने  में  केरल  के  टाइल  निर्मा

 को  होने  वाली  कठिनाइयों  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  भ्रभ्यावेदन  मिला  है  :

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 क्या  केरल  को  खाद्य  सामग्री लें  जाने  वालें  बाक्स  वैगन  खाली  आ्रा  रहे  हैं
 a  ्रिकारी  इनमें  टाइलों  की  ढुलाई

 की  ग्रनुमति  नहीं  दे  रहे  हैं  ;  शौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ
 |
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 रेल  म॑  में  उपमं  त्री  मुहम्मद  wee  )  :  )  start

 श्रौर  :  बाक्स  माल  डिब्बे  मुख्यतਂ  कोयला  श्रादि  जैसे  थोक  माल  को  ब्लाक  tal  में  ढोने  के  लिए  होते  हैं

 श्रौर  इसलिए  कोयले  के  लदान को  नुकसान  पहुंचाये  बिना  इनका  टाइलों के  लदान  के  लिए  इस्तेमाल नहीं  किया जा  सकता  हैं

 केरल  में  टाइल  उद्योग  द्वारा  बाक्स  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  पर  जोर  दिये  जाने  का  कोई  विशेष  कारण  नहीं  होना  चाहिए

 क्योंकि
 इस

 यातायात  की  निकासी  श्रासानी  से  बाक्स  डिब्बों  से  भन्न र... बी  माल  डिब्बों  में  हो  सकती  है  जिन्हें  उपलब्ध  कराया  जा

 सकता  है  |  बाक्स  माल  डिब्बों के  प्रचलन  से  पहले  इस  यातायात  की  ढुलाई  साधारण  माल  डिब्बों में  की  जाती  थी  |

 केरल  के  लिए  घिद्यत  योजना

 5720.  श्री  बयालार  रवि  :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्यत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  केरल  राज्य  के  लिए  एक  दसवर्शीय  विद्युत  योजना  बनाई  है  ;  ौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  ?

 भारत  सरकार  नं  1971-81 सिचाई ak  विद्यत  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द वर्मा

 amet  के  लिए  एक  श्राजमाइशी  विद्यत  उत्पादन  की  योजना  तैयार  की  जिसमें  केरल  राज्य  के  लिए  भी  एक

 कार्यक्रम  का  भी  प्रस्ताव  सम्मिलित  है  ।

 प्रस्तावों  में  केरल  की  निम्नलिखित  जल-विद्यत  स्की में  सम्मिलित  हैं  जिनकी  कन  क्षमता  1285  मगा

 1.  इदिवको  320  मगावाट

 2.  इदिक्की  विस्तार  320  मगावाट

 3  कटटियाडी  5  मगावाट

 4  साइलैन्ट  वैली  120  मगावाट

 5  arma  पेरियार  140  मंगावाट

 6  रिंगलकत्थ  शअ्रार०  बी०  140  मगावाट

 7,
 जल-विद्युत

 30  मगावाट

 कुट्टियाडी  परियोजना  पहले  ही  चालू  कर
 दी

 गई  है  ape  इदिक्‌की  पर  कार्य  प्रगति  पर  है  ।  ate  बैली  स्कीम

 योजना  श्रायोग  दवारा  स्वीकृत  कर  ली  गई  है  |  इदिवकी  विस्तार  योजना  बाढ़  निर्यत्रण  तथ  1  विद्यत्त वि अ  परियोजनाशं

 संबंधी  सलाहकार  समिति  दूवारा  स्वीकृत  कर
 ली

 गई  है  परन्तु  योजना  श्रायोग की  श्रौपचारिक रुप  से  स्वीकृति  ae

 प्रतीक्षित है  ।  लोअर  पेरिय  पोरिंगल  कत्थ  झ्ार०  बी ०  शर  लघु  जल-विद्युत  स्कीमों  के  बारे में  स्कीम  रिपोर्टे  प्रभी  प्र।प्त

 नहीं
 हुई  हैं  ।

 रेल  कर्मचारियों  को  स्थानान्तरण  भत्ता  दिए  जाने  क  बारे  में  पंच  निरांय

 5721.  श्री  एम०  एस०  शिवस्वामी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  मध्यस्थ  बोट  द्वारा  रेन  कर्मचारियों  के  स्थानान्तरण  भत्ते  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  फैसले  पर

 faare कर  लिया  है

 यदि  तो  इस
 मामले  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  श्रौर  इसमें  कितनी  प्रगति  हुई  है

 ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  (  श्री  सुहम्मद  शफ़ी  क  रै  शी  )  (  )  जी

 झादेश जारी  किये  जा  रहे  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर

 —

 अशोधित  तेल  के  निक्षेप

 5822.  श्री  बरके  wrt  :  क्या  पेटोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  भारत  में  तेल  के  लगभग  कितने  निक्षेप  हैं  ;  श्र

 इस  बारे  में  देश  के  कब  तक  श्रात्मनिभर  हो  जाने  की  संभावना हैं

 पेट्रोलियम ate  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबोर  faz)  1-1-1972 को  भारत  के  तैल

 क्षेत्रों  में  प्राप्त  तेल  भंडारों  की  कल  मात्ना  का  ह स  लगभग  114.  3  मिलियन  मीटरी था

 वतेंमान  में  इस  बा  रे  में  कोई  सही  लगाना  संभव  नहीं  हैं  ।

 परानी  मशीनों  के  कारण  सरकारी  क्षेत्र  के  उर्वरक  संयंत्रों  का  श्रसतोषजनक कार्य

 5723.  श्री  विश्वनाथ  झनझनवाला  क्या  पेदटोलियम  '  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  संयंत्रों  की  कार्यकुशलता  की  तुलना में  सरकारी  क्षेत्र  के  उवेरक  संयंत्रों का

 कार्य  श्रसंतोयजनक  है  क्योंकि  इनमें  पुरानी  मशीनें  लगाई  गई  हैं  ;  श्र

 यदि
 हां

 ,  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  कराई  गई  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  संयंत्रों  में  पुरानी  मशीनें  लगाये

 जाने  के  क्या  कारण  है  जब  कि  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  संयंत्रों  में  बेहतर  मशीनें  लगी  हुई  हैं  प्रौर  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  कार्रवाही  की  गई  है  कि  भविष्य  में  नदल  बदली  नई  स्थापनाओं  में  ऐसी  त्रुटियां  न  हों  ?

 पेट्रोलियम  पर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag)  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  तुलना  में

 सरकारी  खेल  के  कुछ  यूनिटों  में  क्षमता  का

 सापेक्षतया कम  इस्तेमाल  किये  जानें के  मुख्य  कारण  प्रौद्योगिकी  तथा  श्रन्य

 हैं  न  कि  उन  यूनिटों  में  पुरानी  मशीनों  का  लगाया  जाना
 ।

 प्रश्न नहीं  उठता  |

 सरकारी  क्षेत्र के  उर्वरक  संयत्रों  में  हानि के  कारण

 5724.
 श्री

 विश्वनाथ  झनझनवाला  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी क्षेत्र  के  ह  एककों  में  हानि
 व  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  गहन  झ्रध्ययन  किया

 y
 rat है  ;

 af  तो  श्रध्ययन  के  कया  निष्क्ष  निकले  श्रौर  सरकारी  क्षेत्र  के  संयंत्रों  में  कार्यकरण  को  सुधारने के  लिए

 क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  ale  @)  :  सरकारी क्षेत्र  में  क

 सेयन्त्रों  के  दक्षता  पूर्वक  परिचालन  के  स्थिरीकरण  में  विभिन्‍न  तथ्यों
 को

 जानने  के  विचार  से  इन  संयन्त्रों क  काय

 निष्पादान  का  निरन्तर  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ।  कुछ  यूनिटों में
 क्षमता  का  तुलनात्मक  कम  उपयोग  प्रमुख  कारण

 है  शर  यह
 ह

 तकनीकी  एवं  अन्य  बाधाशों  से  उत्पन्न  है  इन  यूनटों
 के

 कार्य  संचालन
 में  स

 दुए

 शा  के

 इन  पुनरीक्षणों  पर  reheat  उचित  श्रौपचारिक  उपाय  श्रपनाए  गए  हूँ  अथवा  ग्रपनाएं  जा  रह  है
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 Written  Answers

 aol

 3,197.3

 रेल  वेगनों  को  रो  के  रखने  के  लिए  हिन्दुस्तान  स्टील  से  बसूल  किया  गया  विलम्ब  शुल्क

 5725.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 f

 )  क्या  सरकार का  ध्यान  9  1973 के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  सेक्टर  श्रोफेन्डर  श्राफ  वैगन्सਂ

 बैगन  नियमों  के  कारण  सावंजनिक  क्षेत्र  को  हानि  शीर्षक  के  भ्रन्तगंत  छपे  समाचार  की  श्रोर  दिलाया गया  है  कि  1  दिसम्बर

 1972  से  विलम्ब  तथा  स्थान  शुल्क  में  वृद्धि  के  सरकार
 के  निर्णय को  अभी  तक  इस्पात  संयंत्रों  पर  लागू  नहों  किया  ग

 ?

 यदि  at,  तो  क्या  निर्णय  को  केवल  निजी  पर  ही  लागू  करने  का  इरादा  था  श्रौर  यदि  तो

 इस  छूट  के  क्या  कारण  हैं  शौर  क्या  यह  प्राथमिकता  व्यवहार  श्रन्य  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  साथ भी
 किया जा  रहा  है  ;  श्र

 हिन्दुस्तान  स्टील  से  वाषिंक  कितना  विलम्ब  शुल्क  वसूल  किया  जाता  है  श्रौर  गत  एक  वर्ष  श्रकेले इस  यूनिट

 ने  कितने  घंटों  तक  वैगनों  को  रोके  रखा  श्रौर  बढ़े  हुए  शुल्क  के  श्रनुसार  उन्हें  तौर  कितना  fos  शुल्क  देना  होगा ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  मुहम्मद शफ़ो
 :

 जी  हां

 1-12-197  2  से  विलम्ब  शुल्क  स्थान-शुल्क  की  बढ़ी  हुई  दरें  न  केवल  निजी
 पर  लागू  होती  इस्पात  कारखानों  शर  कोयला  खानों  को  सरकारी  क्षेत्र  के उपक्रमों पर  भी  लागू  ती
 a

 |
 कोयला-खान  साइडिगों  पर  लागू  होने  वाली  दरें  भी  21-12-1972 से  बढ़ा  दी  गयी  र्द्ौ  इस्पात  कारखानों की

 दरें  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  सक्रिय  रूप  से  विचार  हो  रहा  है  |

 1971-72  में  ड  हिन्दुस्तान  स्टील  के  तीन  कारखानों  से  वसूल  की  गयी  विलम्ब  शुल्क  की  रकम
 134,  29

 लाख  रुपये  थी
 ।

 इस  बात  का  झनुमान  ब्भ  नहीं  लगाया  जा  सकता  कि  बंढ़ी हुई  दर  के  हिसाब  से  उन्हें

 शुल्क  की  कितनी  रकम  श्रधिक  देनी  पड़ेगो  क्योंकि  दर  के  बारे  में  श्रभी  तक  निर्णय  नहीं  gare  |

 तक  पिछले  एक  बर्ष  में  माल  डिब्बीं  के  रुके  रहने  के  घंटों  का  सम्बन्ध  सूचना  इकट्ठी  की  ना  रही  है  श्रौर
 बढल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 काबिनि  सिचाई  मंसूर  के  लिए  दुबारा  स्वीकृति

 5726.
 शी

 रामचन्द्रन  कड नापल्‍ली  :
 क्या  सिंचाई  site  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  मैसुर  सरकार
 की

 कबिनि  सिचाई  परियोजना  के  etd  प्रस्ताव  पर  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ;  भौर

 यदि  तो  पुनरीक्षत  प्रस्ताव  के  अंतर्गत  उक्त  परियोजना  के  पुरा  होने  पर  केरल  राज्य
 के  कितने  क्षेत्र

 के
 पानी  में  डूब  जाने  की  संभावना  है  श्रौर  केरल  सरकार  को  इसके  लिए  कितना  मुझावजा  दिया  जायेगा  ?

 सिचाई  श्रौर  मंत्रालय  में  wat  बाल  गोविन्द  !  श्रौर  1958 में  योजना

 भायोग  ने  छोटे  आ्राकार  की  एक  काबिनि  परियोजना  स्वीकृत की  थी  जिससे  करल  में  निमज्जन  नहीं  होता  था  ।

 1970  में  मैसूर  सरकार  ने  एक  संशोधित  काबिनिं  परियोजना  भेजी  थी  तथा  उस  में  यह  लिखा  था  कि  इसमें
 254

 एकड़
 क्षेत्र

 निमज्जित  होगा  तथा  बस्तियों  प्रादि  के  लिए  650  एकड़  भूमि  श्रपेक्षित  होगी ah  इसके  लिए  प्र
 तिपूर्ति

 पर  क 2  ल  लगभग  22
 लाख

 रुपये
 व्यय  ag  संशोधित  परियोजना अ्रभी  तक  भारत  सरकार  दुवारा  अनुमोदित

 नहीं  की  गई  है
 ।

 मद्रास  के  महानगरीय  परिवहन  श्रायोजनां  संगठन  का  विघटन

 5727.
 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास के  महानगरीय  परिवहन  श्रायोजना  संगठन  को  वर्ष  के  भ्रन्त  तक  विघटित  कर  दिया  जायेगा  ;

 सदि  तो  इसके  कया  कारण

 26
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 ee

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद शफ़ी  :  :
 महानगर  परिवहन  परियोजना

 संगठन  के  सम्बन्ध  में  इस  संगठन  द्वारा  किये  जा  रहे  meat  के  1973  में  पूरा  हो  जाने  के  बाद

 तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  किये  जा  रहे  1981 के  यातायात  सम्बन्धी  श्रनुमानों  के  पूरा  र
 J
 जाने के  बाद  ही  ज्ञात

 होगी  ।

 मिरज  स्टेशन  मध्य  रेलवे  )  के  स्टेशन  मास्टर  की  मृत्यु

 5728.  श्री  एस०  एम०  faggat : RT :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  मिरज  स्टेशन  के  स्टेशन  मास्टर  की  मृत्यु  31  1972 को  संदेहास्पद

 परिस्थितियों में  हुई  थी  ;  यदि  तो  घटना  के  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 क्या  मामले  की  जांच की  गई  है  श्रौर  यदि  तो  इस  के  परिणाम  निकले  हैं  ;  शर

 क्या  ret  तक  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफ़ो
 :  से  मिरज

 स्टेशन
 के  स्टेशन  मास्टर

 श्री  एच०  मल्लिकाजुनिया की  मत्यु  सिर  में  चोट  लगने  के
 बाद  31-12-1972  को  लगभग  0. 30  बजे  हुई  ।

 रेलवें  पुलिस  ने  दण्ड  सहिता  की  धारा  302  श्रौर  34  के  एक  मामला  दर्ज  किया  इस  सम्बन्ध में
 जांच  भा  जारी  है  ।  दो  रेल  कर्मचारियों-केबिन  सह'यक  स्टेशन  मास्टर  झ्ौर  रिलिविंग  सहायक  स्टेशन  मास्टर

 को  2-1-1973  1-2-1973 को  गिरफ्तार किया  गया  ae  उन्हें  गिरफ्तार  की  तारीख  से  मुभ्रत्तिल

 डोजल  जैनरे  टिंग  सेटों  का  श्रायात

 5729.  श्री  ~ HTT TAT बेरवा  :

 श्री  एस०  एस०  संजीवी  राब
 :  सिचाई ate  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 डीजल  जैनरेटिंग  सेटों  का  विदेशों  से  sata  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  उनकी  क्षमता  है  ;  और

 .  किन-किन  देशों  से  ये  सैट  area  किए  जा  रहे  हैं
 ?

 सिचाई शौर  विद्युत  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  से  फिलहाल  हरियाणा  wr

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली det  के  लिए  3.5  मैगावाट  प्रत्येक के  4  सेट  सोवियत  रूस  से  शआयात करने का करने  ST

 प्रस्ताब  है  ।

 उद्योगों  द्वारा  श्रापाती  (zés-aTg)  सैटों  के  रुप  में  उपयोग  के  लिए  रुपया  श्रदायगी  क्षेत्रों  के  देशों  से  बृद्ददाकारे

 डीजशल  सेठ  झायात  करने  की  अनुमति  देने  का  भी  निश्चय  किया  गया  है
 |

 दिल्‍ली  में  उपनगरीय  रेलवे  का  जाल  बिछाना

 5730.  श्री  धर्मराव  श्रफजलपुरकर  :

 श्री  बनमाली  पटनायक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  बया  योजना  झायोग  के  महानगरीय  परिवहन  श्रध्ययन  दल  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  दिल्‍ली  की  बढ़ती  हुईं

 परिवहन  श्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिये  दिल्ली  में  उपनगरीय  रेलवे  का  जाल  बिछाया  जाये  ;

 क्या  pars  सड़क  अनुसन्धान  संस्थान  ने  दिल्‍ली  के  यातायात श्रौर  परिवहन  श्रावश्यकताओं  का  कोई
 सर्वेक्षण  किया है  ;  श्रौर

 सो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  श्नौर  इस  मे  प्रति
 सरकार

 की  क्या  प्रतिफ्रिया है
 ?

 रश्
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 ba |
 rr रेल  मंत्र  उप  मंत्री  मुहम्मद  met

 fe  योजना  श्रायोग
 के

 महानगर  परिवहन  दल  ने  भमितलीय  व्यापक  दुत  of  रवहन  प्रणाली  का  तकनीकी-शभ्राथिक  व्यावहारिकता  सवक्षण

 करने  का  सुझाव  दिया  है

 यातायात  सर्वेक्षणों  के  झ्राधार  पर  नयी  दिल्‍ली  के  केन्द्रीय  सड़क  waar  ने  दिल्‍ली  के  लिए

 एक  यातायात  एवम्‌  परिवहन  योजना  तैयार  की  है  प्रौर  व्यापक  दरत  परिवहन  प्रणाली के  लिए  यातायात  गलियारे

 चिन्हांकित  कर  दिय ेहैं  इस  समय  महानगर  परिवहन  परियोजना  संगठन  व्यापक  ga  परिवहन  प्रणाली  का

 तकनीकी  श्राधिक  व्यावहारिकता श्रध्ययन  कर  रहा है  ।

 केरल  में  कम्पनी  अधिनियम  के  श्रधोन  पंजीकृत

 5731.  श्रीमती  atTat  तनकप्पन  क्या  न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 इस  समय  केरल  में  कम्पनी  झ्धिनियम  के  अधीन  कुल  कितनी  कम्पनियां  कार्य  कर  रही  .

 न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  श्रार०  :  केरल  राज्य  31

 197  2  तक  कम्पनी  झ्धितियम  के  अन्तगंत  gota  ,  हिस्सों  द्वारा  एक  हजार  एक  at  तिरेपन  कम्पनियाँ

 कार्यरत थीं  ।

 उर्वरक  उद्योग  क  विस्तार  की  प्रतिशतता

 5732.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  aa  पेट्रोलियम  अर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  उर्वरक  उद्योग  का  कितने  प्रतिशत  विस्तार  gare  ?

 पेट्रोलियम  viz  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  दलवीर  fag  ग्रपेक्षित  निम्न  प्रकार  है
 :-

 की  प्रतिशतता

 वर्ष

 फासफट नाइट्रोजन

 3.2 1970-71  15.9

 1971-72  14.7  12.1

 1972-73  12  16.9

 श  एण्ड  कलकत्ता

 पा  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :, 5733.  श्री  समर  गृह  :

 Had  शावैलेस  एण्ड  कलकत्ता  के  नियंत्रणाधीन विभिन्‍न  श्रौद्योगिक  तथा  व्यापारिक फर्मों  के  नाम
 कया हैं  ;

 क्या  इस  ब्रिटिश  फर्म  ने  श्रपने  कुछ  यूनिट  बेच  दिये  हैं
 ;

 श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ?

 न्याय  श्रौर  कम्पनी कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  श्रार०
 :  शावैलेस  uve

 कम्पनी  लिमिटेड  की  सहायक  कम्पनियां  निम्नलिखित  हैं  :-

 1.  ऋकशंक  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता

 2.  दि  हुंगली  फ्लोर  सिल्स  कम्पनी  कलकत्ता

 3.  दि  इण्डियन  यीस्ट  कम्पनी  लिमिटेड  कलकत्ता  एण्ड  उरान
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 दि  न्यू  समनबाग  टी  कम्पनी  कलकत्ता  एण्ड  सिलहट

 राजनगर टी  कम्पनी  कलकत्ता  एण्ड  दारंग

 तेजपुर  टी  कम्पनी  एण्ड  दारंग

 ७  नोमीनीज  कलकत्ता

 शा  एण्ड  स्मिथ  लिमिटेड  लन्दन

 वैलेस  बंगलादेश  चिटगांव चात्ना  एण्ड  ढोका

 10  शा  वैलेस एण्ड  हेजेज  सीलोन

 11  ली,हेजेंज  एण्ड  कम्पनी  सीलोन

 12  मैक  लारेन्स  सीलोन

 13  शा  इण्डस्ट्रीज  सीलोन

 14  मद्रास  हाइड्स  एण्ड  स्किन्स  एक्सपोर्टर्स  मद्रास  में  )

 तथा  शा  वैलेस  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  एक  भारतीय  कम्पनी  विभाग  के  पास  उपलब्ध  सुचना  के

 जिसमें  विदेशी  हिस्सेधारियों के  44.5  प्रतिशत  के  लगभग  हिस्से  ह  ।  जहां  तक  विभाग  को  जानकारी इस
 कम्पनी ने  प्रप  किसी  भी  यूनिट  की  नहीं  बेचा  है  लेकिन  कम्पनी  नें  एमालगामेटेंड  कोल  फील्डस  लिमिटेड ax  पैंच  तल  कोल

 कम्पनी  लिमिडेड
 भारत  में  wiz  गार ०  जी०

 शा  एण्ड
 कम्पनी  लिमिटेड  (qo  कण  में

 में  धारित  aaa  हिस्से  बेचे  थे  ।
 १५  SN

 सिन्दरी  उर्वरक  कारखानें  में  विस्फोट

 5734.0  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  पेट्रोलियम  श्रौर  .  रसायन  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971-
 हग 42451

 ee  eS
 सन्दरी  ह उवरक  कारखानें  में  कितने  विस्फोट  Py d iu Pr]  ;  झर  इस  कारण  कितने  व्यक्तियों

 a
 को  चोटें  ;

 उन्हें  कितना  मुश्रावजा  दिया  गया  श्र  विस्फोट  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार ने  क्या
 कदम  उठाए  ह

 पेट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  tag)
 :  fart  यूनिट में  1971-72

 में  कोई  विस्फोट नहीं  gat  धा  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 197  2-73  के  दौरान  गुजरात  की  कोयले  को  श्रावश्यकता

 5735.  श्री  प्ररबरित्द एम० पटेल एम०  पटेल

 ty

 क्‍या रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 1  077 4  ८  73  में  माहवार  कोयले  की  कुल  थी  ;  शौर
 गुजरात

 राज्य
 की

 वर्ष

 इस  झवधि  में  कितने  कोथले  की  सप्लाई
 की

 गई  है
 ?
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 1972-73  में रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  मुहम्मद ध्  शफी  ह
 श्रौर  (aj)

 (  28  माचे  ,  1973  गुजरात  राज्य  के  लिए  प्रकार  के
 ले

 और  कोक  के  लदान  का  महीनें  वार
 कार्यक्रम इस  प्रकार  था

 ् (भ्रांकड़े  चौपहियें  माल  डिब्बों  में  )

 कार्यक्रम

 72  14543  9846

 72  15491  728

 72  14656  9733

 72  14069  10824

 72  15106  10479

 72  14751  10222

 16485  12080 श्रकक्‍्तूबर, क  72

 72  15345  9671

 72  16496  10623

 ननवरी  73  14723  13065

 73  14863  9060

 73  15761  8802

 28  माच  तक

 ठेकेदारो ंan  के  कारण  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  बिलम्ब

 5736.  श्री  fo  ato
 faa  पाटिल

 :
 क्या  सिंचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  ठेकेदारों की  गलती  के  कारण

 परियोजनाओं के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  बारे  में  6  197  3  के  भ्रतारांक्रित प्रश्न  संख्या  2015  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परियोजनाशओं के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  लिए  उत्तरदायी  ठेकेदारों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही की  गई  है
 site  यदि  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  तथा  प्रत्येक  के  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  श्रौर

 उन  ठेकदारों के  नाम  क्या  हैँ  जिन्हें  करार  के  नश ७१  बढ़  जानेਂ  संबंधी  खण्ड  के  अ्रधीन  श्रतिरिक्त  धन  दिया  गया
 थार  ऐसे  प्रत्येक  ठेकेदार  को  इस  प्रकार  का  कितना  धन  दिया  गया  ?

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्रालय  में  बॉल  गोबिन्द  ate  :  भ्रपेक्षित
 संबंध  राज्य  राज्य  बिजली  भादि  से  एकब्रित  की  जा  रही  है  श्रौर  इसके  प्राप्त  होने  पर

 इसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 उड़ीसा  राज्य  विधान  सभा  के  लिये  निर्वाचन  कराना

 कपा
 5737.

 कि  श्री  फतह  fag  राव  गायकवाड़  क्या  न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  सरकार  उड़ीसा  विधान  सभा  के  लिए  निर्वाचन  शीघ्र  कराने  के  लिए  कदम  उठा  रही  है

 यदि  वो  निर्वाचन कब  होंगे  ;  श्रौर

 यदि  नहीं  तो  क्यों  ?
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 न्याय  श्रौर  कम्पनो  कार्य  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 नीतिराज

 fag  चौधरी )
 के

 ~  नई  विधान

 1971  कीं सभा  गठित  करने के  लिए  उड़ीसा  राज्य  में  साधारण  निर्वाचन  किए  जाने

 जनगणना  के  कड़ों  के  oar  पर  विधान  सभा  श्रौर  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्रों का  नए  सिरे  से  परिसीमन  करना  होता  है  ।

 निर्वाचन  कराने  के  सम्बन्ध  में  कछ  प्रारम्भिक  कार्यवाहियां  निर्वाचन  श्रायोग  द्वारा  पहले  ही  प्रारम्भ  की  जा  चुकी  हैं  ।

 ने  1973 की  जनवरी  की  1  तारीख को  ee  तारीख  मानकर  उड़ीसा  में  निर्वाचक  नामावलियों  का  पूर्ण  रूप  से  पुनरीक्षण

 करने  के  सम्बन्ध  में  कारवाई  श्रारम्भ  कर  दी  है  ।
 प्रगणता  कायें

 15  1973
 से  श्रारम्भ  जाना  है  श्रौर

 है  कि  प्रारूप  के  तौर  पर  नामावलियों  का  प्रकाशन 15  1973
 तक  हो  जाएगा

 |
 निर्वाचक  रजिस्ट्रीक  रण

 भ्राफिसरों

 ara  दावों  और  aafaal = के  निपटारे के  प्रारूप  में  झ्रावश्यक  संशोधन  मुद्रित  किए  जाएंगे

 alt  इसके  पश्चात  पुनरीक्षित  नामावालियो ंके  1973  तक  श्रंतिम  रूप  से  प्रकाशित  हो  जाने  की  श्राशा  है  ।

 निर्वाचन की  कोई  तारीख  झभी  नियत  नहीं  की  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नामरूप  में  पट्ोर॒सायन  परियोजना  हेत  श्रसम  को  ऋण  SAT

 5738.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  पेट्रोलियस  ste  रसायन  del  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रसम  सरकार  ने  श्रसम के  नामरूप  में  पेट्रो  रसायन  परियोजना के  लिए  ऋण  की  मांग की  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 प्रसम  ओरौद्योगिक  विकास
 लियम  श्रौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्रों  दलबीर

 :

 निगम ने  इस  परियोजना  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करने  वित्त  दाता  संस्थानों को  लिखा

 (a)  चवित्तदाता  संस्थान  ऋण  के  भ्रावेदन  पत्न  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 [३  में  परमाण  तापीय  परियोजनाश्ं की  स्थापना

 5739.  जी०  बाई०  कृष्णन
 :  कया  सिचाई शर  e  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  में  झथवा  तापीय  परियोजना  स्थापित  करने  का
 झक

 है  गरमी  परमा  केन्द्रीय स किया है कि  दस

 पै  वी
 बिरी  सेलि  विद

 फिर  के  माध्यम से  उपयोग

 में  लाई  जा  सकती  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  )  मेसुर  सरकार  से  श्रभी  तक

 विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  Bars  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 उबरक  कारखानों में  प्रयवत  होने  वाला  इंधन  तेल

 4740.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन

 श्री  श्रफललपरकर

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ०५०. नि -< गे  fw  :

 किन  किन  कारखानों में  ?
 उवेरक  कारखानों  द्वारा  इस  समय  उवरक  बनाने के  लिए  कितना  ईंधन  तेल  प्रयोग  में  लाया  रहा  है  ate

 पेट्रॉलियम ate  रसायन  मं  लालय  में
 उपमंत्री

 दलवीर
 :

 इस  समय  कोई  उर्वरक  aa  अमोनिया

 उत्पादन  के  लिए  ईंधन  तेल  को  सम्भरण  सामग्री  के  रूप  में  प्रयोग  करते  हुए  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ।
 न्य  हल्दिया  प्रौर

 gaat

 al

 पेट्रोलियम  1...  को  सम्भरण  सामग्री  केरूप  में  प्रयोग  करते  हुए
 कार्यान्वित की  जारही हैं  ।  fared  करण  योजना  भी  ईंधन  तेल|हिवी  फ्रैक्शन्स  को  सम्भरण  सामग्री
 के

 रूप  सें  प्रयोग  करेगी  ।

 ]
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 मेन  लाइनों  को  मोटर  गेज  से  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  के  बारे  में  नीति

 5741.  श्री  बेकारिया :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मेन  लाइनों को  मीटर  गेज  से  बड़ी  लाइन

 में  बदलने  पर  ब्रांच  लाइनों  सम्बन्धी  सरकारी  नीति  क्या है  ?

 रेल  मंत्रालय में  saat  (st  महम्मद शफ़ो  करेशी  )  मीटर  लाइनों  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  प्रश्न  पर

 परिवहन  सम्बन्धी  ऐसी  श्रावश्यकताओं  के  श्राधार  पर  विचार  किया  जाता  जिन्हें  लाइन  क्षमता  सम्बन्धी

 अरन्य  सस्ते  निर्माण-कार्यों  द्वारा  पूरा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  शाखा  लाइनों  के  मामले  में  स्थिति यह  है
 किं

 जिन  पर  परिचालनिक कारणों  से  मुख्य  लाइन  के  साथ  मिश्रित  परियोजना  के  रूप  में  विचार  करना  होता  चाहे वे  वित्तीय

 दृष्टि  से  सक्षम  हों  या
 न

 उन्हें  बदलाव  के  लिए  मुख्य  लाइन  के  साथ  हाथ
 में

 ले  लिया
 जाता  है

 सिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  लिय  रेल  ana

 5742.  श्री  राम  गोपाल  रेड्डी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्या  रेल  वैगनों  की

 कमी  के  परिणामस्वरूप  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  सुचारू  कार्यकरण  पर  कुप्रभाव  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  उपाय  किए हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद शफ़ी  कुरेशी  )
 :  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Arrangement  of  Drinking  Water  at  Khairar,  Khurhand,  Dingwahi  and

 Atarra  Railway  Stations

 state:

 5743.  Shri  Sharma:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 (a)  whether  there  are  proper  arrangements  for  drinking  water  for  passen-

 gers  at  Khairar,  Khurhand,  Dingwahi  and  Atarra
 Railway  Stations  between

 Jhansi-Manikpur  on  Central  Railway;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):

 (a)  Yes,

 (b)  Does  not  arise  in  view  of  answer  to  part  (a)  above.

 Madhya  Pradesh  Government’s  Proposal  for  new
 Railway

 Lines  in  M.P.

 5744.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  recently  sent  a

 proposal  to  the  Railway  Board  for  construction  of  some  new  Railway  lines  in

 Madhya  Pradesh;

 (b)  If  so,  the  broad  outlines  there  of;  and

 (c)  Government’s  reaction  thereto?

 _.The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):
 (a)  &  (b).  A  memorandum  prepared  by  the  Government  of  Madhya  Pradesh

 regarding  development  of  rail  communications  in.the  State  has  been  forwarded

 by  the  Planning  Commission.
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 लिखित  सत्तर 13
 चैत्र

 1895

 The  following  new  lines  and  conversions  have  been  suggested  for  considera-

 tion:

 (1)  Indore-Dhar-Jhabua-Dohad.

 (2)  Khandwa-Bhikangaon-Khargone-Badwani-Jabhua-Dohad.

 (5)  J  abalpur

 (4)  Sagar-Kareli  Narsinghpur-Chhindwara.

 (5)  Tikemgarb-Chhatarpur  Khajuraho-Panna-Satna.

 (6)  Satna-Rewa-Bechari.

 (7)  Chirimiri-Badwadeeh  Baikhunthpur-Ambikapur.

 (8)  Jherandalli-Koardagaon-Jagdalpur.

 (9)  Jabalpur  Balaghat-Gondia,

 (10)  Seoni-Chhindwara-Parasia-Nagpur.

 (11)  Dhamtari  Raipur  and  Ambhanpur-Rajin-Nawapara.

 (12)  Conversion  of  Shivpur-Gwalior-Bhind-Sawai  Madhopur.

 (13)  Conversion  of  Jora  (Sheopur-Gwalior)  Morena-Ambah-Soni  (Gwalior-

 Bhind).

 (14)  Guna  Maksi  rail  link  to  Shivpuri-Gwalior.

 (15)  Ujjain-Agar  (conversioa)  Nalkheda-Susner-Jhalwada
 Kota  (Rajasthan)

 (16)  Balaghat-Wara  Seoni-Katangi-Tircdi-railway  station.

 (17)  Dalli
 पिक्यूंघा8- पेंघा कतराए  ndagaon-Je  gdalpur.

 (18)  Kirindul  to  Kottavalasa.

 (19)  Kirindul  to  Kelnur  between  Chanda  and  Kazipet,  or

 (20)  Dantewada  to  Chand,  and

 (21)  Jagdalpur-Titlagar.

 (c)  Out  of  the  proposals  mentioned  in  (a)  &  (b)  above,  surveys  for  the

 following  new  lines/conversicns  have  been  carried  out  are  in  prcgress,

 ed  ou
 (1)  Indore-Dohad  :  Engg.  and  Traffic  Surveys  carri  VA  VU t  in  had

 shown  that  the  line  would  be  unremunerative.

 (2)  Satna-Rewa-Beohari:  A  traffic  survey  fcr  this  line  is  well  m  progress
 and  nearing  completion.

 (3)  Dhalli-Rajhara  to  Dantewara/Jagdalpur  (vide  S.  No.1'/  11  (a)  &  (b)  above,

 A  traffic  survey  for  B.G.  line  from  Dhalli-Rajhara  to
 Dantewara/Jagdalpur  has

 recently  been  completed  avd  the  report  is  under  examination  of  the  Railway
 Board.  Meanwhile  detailed  Engineering  Survey  for  tbis  line  has  also  been  taken

 up.  Further  consideration  to  this  propesal  will  be  given  after  the  results  of  this

 survey  become  known,
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 (4)  Conversion  of  the  northern  section  of  the  Satpura  Narrow  Gauge  Rail-

 way  System  into  B.G.:  The  traffic  survey  for  the  conversion  into  B.G.  of  the

 northern  secticn  of  the  Satpura  Narrow  (90९6  Railway  System  with  its  bran-

 ches  consisting  of  (a)  Parasia-Chhindwara-Seoni-Naimpur  Mandla  Fort  (b)

 Jabalpur-Nainpur  Balaghat-Gondia  and  (c)  Chhindwara-Nagpur  is  well  in

 progress.  Further  consideration  to  the  project  will  be  given  after  the  survey  is

 completed  and  the  results  thereof  become  known.

 (5)  Indore-Mhow:  (Not  included  in  the  list  forwarded  by  the  Planning
 0  ommussion).

 A  reconnaissance  survey  for  this  extension  (21  Kms.)  has  b  en  completed
 and  report  is  under  examination.

 (6)  Conversion  of  Raipur-Dhamtari  NG  section  to  BG:  The  Trafic  Survey
 for  this  conversion  has  been

 completed
 and  15  at  present  under  examination

 of  the  Railway  Beard.

 (7)  Kirindul  to  Kottavalasa:  This  line  1s  already  in  existence.

 पांच  वर्ष  से  ग्रधिक  को  सेवा  बाले  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  कर्सचारियों  को  स्थाई  बनाना

 5745.  श्री
 भोगेन्द्र

 झा  :  क्या  रेल  मंत्री  पांच  वर्ष  से  अ्रधिक  की  सेवा  वालें  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  कमंचारियों
 को

 स्थायी  बनाये  जाने
 के

 बारे  में  1973
 के  श्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या
 2180

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यंह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 निर्धारित  कसौटियां  या  शर्तें  क्या  है  जिन्हें  प्रभी  तक  स्थायी  न  बनाए  गए  कर्मचारियों द्वारा  पुरा  नही  किया
 गया  है  श्रौर  विभिन्न  डिविजनों  में  उक्त  शर्नें  पुरी  न  करने  के

 कारण  कितने  कमंचारी  भ्रभी  स्थायी  बनाए  जाने,के  लिए
 पात्र नहीं  हैं  ;

 (a)  समस्तीपुर  डिवीजन  तथा  मुख्यालय  में  इन  कर्मचारियों  की  संख्या  श्रधिक  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  शर

 प्रत्येक  डिवीजन
 में  कब  तक  तथा  कितने  स्थायी पद  बनायें जाने  की  are  है  ?

 रेल  मंत्रालय
 मे

 उपमंत्री  मुहम्मद शफो
 :  से  :  सुचना  इकट्ठी की  जा  रही  है

 श्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 पेट्रोल  फिलिंग  स्टेशनों  का  श्रलॉटमेंट

 5746.  श्रो
 राम  सहाय  पाण्डे

 :  बया  पेट्रोलियम श्रौर  रसायन  मंत्री  यह

 पैट्रोल  फिलिंग  स्टेशनों  की  श्रलॉट  करने  सम्बन्धी  सरकार  की  वर्तमान नीति  क्या  है  ;

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्हें  खुले  टेण्डरों  के  ग्राधार  पर  श्रलॉट  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ताकि  इससे  श्रधिक are  हो  ;
 यदि  नहींਂ  तो  क्यों  ;  wk

 क्या  कुछ  व्यक्तियों या  पार्टियों  के  पास  दिल्‍ली  में  एक  से  पैट्रोल  स्टेशन  हैं  ;  are  यदि  ती  क्या  ऐसे
 में  एक  से  श्रधिक  स्टेशनों  की  श्रलाटमेंट  रह  करने  का  प्रस्ताव है  ?

 had
 aaa  श्रौर  रसायन  मंत्रालय  सं  उपमंत्री  (sit  दलबोर  :  भारतीय  तेल

 नि  गंम,जो  एक  स्वायत  सरकारी  क्षेत्रीय  उपक्रम  ने  1971
 में  एक  योजना  लागू  की  थी  जिस  वो  श्रन्तर्गत  निगम

 के  स्वामित्व  वाले  तमाम  फूटकर  बिक्री  केन्द्र  तथा  प्रसर  एजेंसियां  देने  में  रक्षा  मंदालय  क  पनर्वास  महानिदेशालय की  विशिष्ट
 सिफारिशों  पर  श्रपंग  युद्ध  में  हताहत  तथा  लापता  हुए  सैनिकों  की  विधवाओं  /  ग्राधितों  तथा  भूतपु्वे  सैनिकों  को
 तरजीह दी  जाती है  ।  उस  हालत  में  जब  पुनर्वास  महानिदेशालय  किसी  दिये  गये  स्थान  के  लिये  किसी  उम्मीदवार  की  सिफारिश
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 13,  च्  1895  (  )  लिखिक  उत्तर

 करने
 में

 श्रसमर्थ  होता  है  तो  भारतीय  तेल  निगम  निम्न  प्राय
 वर्ग  के  परिवारों

 के
 बेरोजगार  को

 उस  डीलर  शिप  /  एजेंसी  के  दिये  जाने  के  लिये  विज्ञापन  देता  है  ।  उन  सभी  अरन्य  फूटकर  बिक्री  जो  निगम

 के  स्वामित्व  वाले  स्थानों  पर  स्थापित  नहीं  के  नियतन  के  बारे  में  निम्न  ara  वर्ग  के  परिवारों  के  बेरोजगार  स्नातकों
 इजी  नियरों  को  प्रथम  प्राथमिकता दी  जाती  है  ।  इन  सभी  ग्न्य  सभी  बातों  के  बराबर होने  की  शर्त  चयन

 के  मामलें  में  अनुसूचित  जातियों|जन  जातियों  के  श्नावेदकों  को  तरजीह  दी  जाती  है  ।

 पैट्रोलियम  जिस  में  सरकार  के  शेयर  बहुसंख्या  में  कम्पनी  के  स्वामित्व  वाले  स्थानों  पर  स्थापित
 झपने  सभी  फुटकर  बिक्री  के  नियतन  में  पुनर्वास  महानिदेशालय के  नामिक  व्यक्तियों  सैनिकों  को  तरजीह
 देती  है  ।  प्रन्य  सभी  फूटकर  बिक्री  केन्द्रों  के  बारे  में  कम्पनी  श्रपने  वाणिज्यिक  हितों  के  अनुसार  डीलरशिप  देती  है  ।

 का  नियतन  करने  के  मामले  में  गैर-सरकारी  तेल  कम्पनियां  पर  इस  समय  सरकार  का  कोई
 नियन्त्रण  नहीं  है  ।

 wan  नियन्त्रित  हें  ।
 ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  सभाव्य  संमझा  जा  रहा  है  क्योंकि  डीलरों  के

 (7)  भारतीय  तेल  निंगम
 की

 वर्तमान  नीति  किसी  भी  व्यक्ति  को  एक  से  झधिकं  डीलरशिप नहीं  देने  की  है  जब  कि

 गत  समय  में  भारतीय  तेल  निगम  ते  कुछ  मामलों  में  एक  ही  पार्टी  को  एक  से  alan  डीलरशिप  दी  लेकिन  दिल्‍ली

 में
 इस

 प्रकार
 के

 कोई  नियतन  नहीं  किये  गये  हैं  किन्तु  गैर-सरकारी  कम्पनियों  के  #+  में  इस  प्रकार
 के

 कूछ  फूटकर  बिक्री
 केन्द्र  है  ।  इस  प्रकार  के  फुटकर  बिक्री  केन्द्रों  के  स्वामित्व  का  नियमन  किये  जाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया

 रहा

 पेटोल  फिलिंग  स्टेशनों  के  डोलरों  हारा  चोरबाजारी

 5747.  श्री  राम  सहाय  पाण्डे  :  क्या  पेट्रोलियम ate  रसायन  मत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  पेट्रोल  फिलिंग  स्टेशन  डीलरों  द्वारा  कच्चा  तेल  ate  wea  पेट्रोलियम  उत्पादों की  चोर
 बाजारी  रही  है  ;

 क्या  इस  बारे  में  शिकायत  मिली  है  ;  ak

 यदि  तो  ऐसे  डीलरों  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 पेट्रोलिंगम  श्र
 रसायन  मंत्रालय  में

 उपमंत्री
 दलबीर

 :
 से

 सामान्य  तौर  पर

 हाई
 स्पीड  डीजल

 प्रायल अ... ल
 ०एस  ०डी  )  तथा  लुन्नीकंटिंग तेल  आ्रादि  पेट्रोलियम  हत्पाद

 फिलिंग  कंन्द्रों
 की

 माफंत
 बेचे  जाते  हैं  फिलिंग  केंन्द्ों  के  डीलरों  द्वारा  इन  उत्पादों  की  चोर  बाजारी  किये  जाने  के  शारे  कोई  विशिष्ट  शिकायतें  प्राप्त

 नहीं  हुई  हैं  तथापि ,  यह  रिपोर्ट  मिली  है  कि  फूटकर  बिक्री  केन्द्रों के  कुछ  डीलरों  दोनों
 ट्रोल  तथा  एचल

 एस०  डी०  पर

 सेवा  प्रभार  ले  रहे  हैं  इस  अनाधिकृत  व्यवसाय  को  बन्द  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  भा  रही  है

 भारत  में  विदेशी  स्वामित्व  श्रौर  वालो  कम्पनियों  का  राष्टीोयकररण

 A748,  श्री  भान  सिह  भौरा

 श्री  इन्द्रजीत  गप्त

 क्या  विधि  att  कस्पती  कार्य  मंत्री  यह  बतानें की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  एकाधिकार जांच  ग्रायोग  की
 रिपोर्ट

 के
 विदेशी  नियंत्रण  वाले  caTtaanre  गृहों

 की  श्रास्तियों  का  ay  मूल्य  75  एकाधिकार  गृहों  की  कुल  mifeaat  के  मूल्य  का  45  प्रतिशत से  भी  अधिक  है

 क्या  विदेशी  स्वामित्व ate  नियंत्रण  anit
 के

 aril  तथा  देश  के  anaes  साथ  उनके  झक

 कार  के  a  धों  के  कारण  देश  में  एकाधिकार  की  वृद्धि  हो  रही  है  श्नौर  श्राथिक  शंक्ति  का  संचयन  हो  रहा  है  ;  श्र

 यदि  तो  क्या  भारत  स्थित  विदेशी  स्वामित्व  वाली  श्रौर  विदेशी  नियंत्रण  वाली  सभी  कम्पनियों  का  राष्ट्रीय  -

 करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 छ



 Written  Answers  April
 3

 1973

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  (sit डी०  श्रार०  :

 श्रीमान्‌
 शकाधिकार  जांच  श्रायोग  की  रिपोर्ट  के  श्रनुसार  विदेशी  नियंत्रित  एकाधिकार  समूहों की

 75

 mai  की  कुल  aaa के
 11.  1  प्रतिशत के  बराबर  बैठती  है  ।

 श्रीमान  ।  विदेशी  मुद्रा  विनियम  की  धारा  के  प्रन्तगंत  विदेशी  शाखाएं भ्छ् (a)

 विदेशी  बहुमत  वाली  कम्पनियों  के  लिये  व्यापार  एवं  वाणिज्य  सम्बन्धी  क्षेत्रों  में  तकनीकी  श्रौर  प्रबन्धकीय  परामर्शदाता
 या  Ss afandt  के  रूप  में  केन्द्रीय  सरकार  या  रिज  बैंक  श्राफ  इण्डिया  की  सामान्य  वया  विशेष  ्  के  बगैर  कार्य

 करना  निसिद्ध  है  ।  पुनः  एक  परिवर्धित  विदेशी  मृद्रा  विनियम  विधेयक  संसद में  पुनः  स्थापित  किया  गया  है  जिसमें कि  विदेशी

 कम्पनियां या  भारतीय  कम्पनियां  जो  40  प्रतिशत  विदेशी  हिस्से  या  श्रधिक रखती  हैं  को  सरकार से  नवीन  5.0

 अवश्यक  होगा  |

 विदेशी  या  भारतीय  किसी  उपक्रम  के  राष्ट्रीयकरण  का  श्राथिक  शौर  जनहित  की

 के  संदर्भ  में  लिया  जाता  है  :

 कच्चे  तेल  श्रौर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  लिये  पाईप  लाईन  बिछाने  क़ो  योजना

 5749.  श्री  भान  सिंह  भौरा  :  कया  पेट्रोलियम  शरर  रसायन  मत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 चौंथी  योजना  में  कच्चे  तेल  wk  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  लिए  पाइप  लाइनें  बिछाने का  कया  लक्ष्य
 निश्चित  था  झोर  इन  लक्ष्यों  की  श्रब  तक  किस  सीमा  तक  प्राप्ति  हुई  हैं  ?

 क्या  पांचवी  योजना  में  पाइप  लाइनें  बिछाने  की  योजनानाओओं  पर  काम  हो  रहा  है  ;

 यदि  el

 लाइनें  विछाई  जायेंगी

 दस
 es

 6  कलि  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  लिए  कितने  कितने  किलोमीटर  लम्बी  पाइप

 पेट्रोलियम  शझ्रौर
 रसायन

 मंत्रालय
 में  उपमंत्री  दलबीर

 :  चौथी
 पच

 वर्षीय  योजना
 gata  के  दौरान  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  wea  का  कच्चें  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  की  पाइपलाइन

 बिछाने के  लिये  320  किलो  मीटरों  का  लक्ष्य  था  ।  अरब  17  2  किलो  मीटर  बिछाये  जा  चुके  हैं  भारतीय तेल  निगम

 के  लिये  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  में  कच्चे  तेल  ग्रथवा  उत्पाद  लाइनों  के  लिये  कोई  विशिष्ट  व्यवस्था  नहीं  की  गई  थी  चौथी

 पंच  वर्षीय  योजना  के  1971.0  में  किये  गये  मध्यावधि  मूल्यांकन  हल्दिया  से  राजबन्ध  तक  210  किलो-मीटर

 की  एक  उत्पाद  पाइपलाइन  बिछाने  के  लिये  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  इस  में  wa  तक  114  किलोमीटर  मृकम्मल

 किये

 गये  हैँ
 1200

 किलों  मीटर  लम्बी  सालाया-उत्तर-पश्चिम शोधनशाला  श्रायल  पाइपलाइन  भी  चौथी  योजना  क
 मध्यावधि  मूल्यांकन  में  शामिल की  गई  थी  ।  कुच्छ  arias  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  है  किन्तु  पाइपलाइन के  पांचवीं

 पचਂ  वर्षीय  योजना  में  मुकम्मल  किये  जाने  की  झ्राशा  है  ।

 गौर  1973  से  1978  तक  की  अवधि के दौरान के  दौरान  तेल  तथा  प्राकृतिक  रास  का  लगभग

 239  किलोमोटर  लम्बी  कच्चे  तेल  तथा  प्राकृतिक  wa  की  पाइपलाइन  बिछाने  का  विचार  है  ।  भारतीय  तेल  निगम

 का  पांचवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  1400  किलोमीटर  कच्चे  तेल  की  पाइपलाईन  wie  700  किलोमीटर

 की  उत्पाद  पाइपलाइन  बिछाने  का  बिचार  है  |

 देश  में  लगाये  गए  देशीय  zal  जेनरेटर

 5750.  श्रो  Sto  Sto  देशाई  :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्युत  wet  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 टर्बो  जैनरेटरों के  पर  प्रतिबन्ध लगाने  या  झायात  सीमित कर  देने  के  देश में  कितने  देशीय
 eal  जैनरेटर  लगाए गए  या  चालू  किये  गये  तथा  उनकी  क्षमता  कितनी-कितनी  श्रौर

 इस  समय  उक्त  जैनरेटरों की  संख्या  तथा  क्षमता  कया

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  1967  में  जब  टर्बो  जनिय

 सेट  के  झ्रायात पर  रोक  लगा ई  गई  तब  कोई  वृहत  देशी  सेट  ake  प्रचलन  में  नहीं  था
 ।

 36
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 इस  समय  देस  में  प्रतिष्ठापित  तथा  चालू  किये  गये  देशी  टर्बो  जनित्न  सेटों
 की

 संख्या
 तथा  उनके  निर्धारण

 इस  प्रकार  हैं

 परियोजना का  नाम  यूनिटों  की  सं
 ०  कुल  क्षमता

 तथा  अकार

 जल  बिद्युत

 1  3x15  45.0 बस्सी  प्रदेश )

 2.  saz  प्रदेश )  3x  33  99.0

 3.  नोगली  प्रदेश )  2x  0.  1,0

 4.  Ho  बी०  डी०  सी०  2x15  30.9

 ee  er  a  a

 उप-योग  175.0

 EE  ag

 1x  30  3.00 1,  बैसिन  ब्रिज  are)

 2  एन्मोर  झ  2x55  110.0

 3  हरदु्मा  गंज  प्रदेश  2x  55.0  110.0

 4,  x  प्रस्थ  केन्द्र  )  1x  55.0  55.0

 5  2x  30  60.0 पार्ली  )

 उप-योग  365.0
 eee  ame:

 कुल  योग  540.0

 अए oe

 कोठागाडन
 we  कबूर  के  बीच  पांचवों  योजना  में  रेल

 e

 श्री  ह०  रासकृष्ण रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि
 :

 क्या  कोठागाडन  श्रौर  कब्र
 को

 रेल  द्वारा  जोड़न  के  सम्बंध  में  oa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है

 (a)  क्या  उक्त  योजना  संबंधी  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  कार्यान्वित  हो  जायगी ?

 रेल
 मंद्रालय

 में
 उपमंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  :

 भद्राचलम  से  काव्बूर  बड़ी
 जाइन  के  लिए  पहलें  किये  गये  सर्वेक्षण की  हाल  में  weal  बनाने  पर  मालूम  हुमा  है  कि  यह  लाइन  श्राधिक
 दृष्टि  से  सक्षम  नहीं  होगी  ।  इस  स्थिति  में  इस  रेल  सम्पर्क के  निर्माण  पर  विचार  करना  कटिन  है  ।

 _  (a)  पांचवीं  योजना
 के  लिए  प्रस्तावों  को  afer

 रूप  नहीं  दिया  गया है  ।  यह  कहना  कठिन  है  कि  यह
 प

 जना  गुण-दोष  के  श्राधार पर  पांचवीं  योजना  में  शामिल  की  जायेगी  या

 37.
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 उत्तर  बंगाल  जलटाका  पनबिजली  परियोजना

 5752.  श्री  श्रार० एन०  वर्मन  :  क्या  सिचाई  विद्युत  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 \
 (  क्या  उत्तर  बंगाल  की  जल-ढाका  पनबिजली  पुरी  तरह  चाल  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  वहां  इस  समय  कितनी  बिजली  का  उत्पादन  होता  है
 ?

 सिचाई  श्ौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविस्द

 :  जलढाका  जल-विद्यत

 उत्तर  बंगाल  को  पुर्णतया  चालू  कर  दिया  गया

 विद्युत  aes  से  18  मेगावाट  विद्युत  का  वास्तविक  उत्पादन  किया जा  रहा  है  ।

 स्यालदह  प्रौर  न्यू  बंगईगांव  के  बीच  वातानुकलित  चेयर  कार  रेलगाड़ी  चलाना

 5753.  श्री  आ्रार०  एम ०  क्या  रेल  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  स्यालदह  से  न्यू  बंगईगांव तक  सप्ताह  में  दो  बार  तीन  बार  एक

 कलित  चेयर  कार  रेलगाड़ी  चलाने  का  है  ;  झर

 यदि  तो  क्यों  ?

 रेल मंत्रालय में  उपसंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  नहीं  ।

 यातायात की  दृष्टि से  श्रौचित्य  न  होने  के  श्रलावा  फालतू  वातानुकूलित  एक्सप्रेस  रेक  न  होन ेके  कारण

 भी  स्यालदह  att  न्यू  बोंगईगांव  के  बीच  एक  वातानुकूलित  एक्सप्रैस  चलाना  व्यावहारिक  नहीं  हैं

 सियालदाह  से  बोलपुर  तथा  ATFAI  होकर  न्यू  बंगईगांव  तक  एक्सप्रैस  गाड़ी  चलाना

 5754.  श्री  श्रार० एन०  बमन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हावड़ा  न्यू  कूच-बिहार  को  मिलानें  वाली  एक  गाड़ी  यात्नी  ट्रैफिक  की  बढ़ती  हुई  arr  को

 पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं
 है

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  न्यू  जलपाईगुड़ी  तक  की  वतैमान  दो  गाड़ियों  के
 स्थान

 पर
 नार्थ  बंगाल  एक्सप्रैस नामक  एक

 श्रन्य  जो  सियालदह  से  बोलपुर तथा  फरक्का  होकर  न्यू  बंगईगांव  तक  हो
 चलाने  का  है  ;  श्रौर

 क्या  मंत्रालय  को  इस  बारे में  बार  एसोसिएशन  क्च-बिहार  वहां के  लोगों से  एक
 बेदन  मिला  है  भर  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  :  से
 : र

 श्र  न्यू  ateare
 के  बीच  एक  गाड़ी  चलाने

 के
 लिये  कुछ  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  फरक्का  के  रास्ते  लाइन  सम्बन्धी

 पर्याप्त  क्षमता  के  ग्रभाव  तथा  स्टेशन
 पर

 प्रावश्य  पर्थेन्त  सुविधाएं  न  होने  के  कारण

 हावड़ा  शर  न्यू  ढोंगईगांव  के  बीच  एक  श्रतिरिकत्त  गाड़ी  चलाना  इस  समय  परिचालन  की  दृष्टि  से  व्यवहारिक

 नहीं है  ।

 उत्तरी  बंगाल  में  तापीय  त्  संयंत्र  निर्माण

 कया  सिचाई  श्रौर  faza  मंत्नी  यह  बता  कृपा  करेंगे  कि 5755.  श्रा  श्रार०  एन०  वमन

 क्या  सरकार  ने  उत्तरी  बंगाल  के  लिए  मंजूर  किये  गये  तापीय  विद्युत  डलखोला का  निर्माण

 कर  दिया  है  ्रौर

 यदि at,  तो  इस  संयंत्र  का  काम  तक  श्रारम्भ  होने  की  श्राशा  है
 ?
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 13  1895  )
 लिखित

 सिंचाई  विद्यत  मंत्रालय में
 उपमंत्री

 बाल  गोविन्द :  नहीं  ।  डलखोला  तापविद्युत

 परियोजना  पर  निर्माणकार्य  श्रभी  तक  शुरु  नहीं  किया  गया  है  ।  क्योंकि  योजना  श्रायोग  द्वारा
 at तक  परियोजना की

 स्वीकृति नहीं  दी  गई  है  ।

 निर्माण  कार्य  के  प्रारम्भ  होने  की  तिथि  से  परियोजना  के  वर्षे  में  पूर्ण  होने  की  सम्भावना हैं  |

 Scheme  for  construction  of  Dam  from  Buxar  to  Koilwar  to  Avoid  Destruction

 by  Floods

 Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Power  be  pleased  to  state

 (a)  whether  ment  have  formulated  for  constructing  a

 dam  from  Buxar  to  Koilwar  for  avoiding  destruction  by  flocds;  and

 (b)  if  so,  the  bread  outlires  of  the  scheme?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovina

 (b)  The  State  Government  of  Bihar  have  formulated  a  scheme  fo: Verma):  (a)

 construction  cf  an  embankment  frcm  Buxar  to  Koilwar  in  Shahbad  district  at

 an  estimated  cost  of  Rs.  10-10  crores.  The  scheme  envisages  the  construction  of

 172  Kms.  of  Kms.  on  the  Ganga  on  its  nght  bank,  67  Kms

 on  both  banks  of  tributaries  Ganga  East  and  West  and  11  Kms.  on  the  left

 bank  of  Sone  from  Koilwar  bridge  upto  its  confluence  with  Ganga.  The  scheme
 1  benefit  an  area  of  79,000  ha

 विद्युत  उत्पादन  परियोजनाश्रों पर  हुझा  व्यय

 5757.0  श्री  रामावतार  शस्त्रों  कया  सिचाई  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र तथा  राज्यों  ने  चौथी-पंचवर्षीय योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  विद्युत  उत्पादन  परियोजनाश्रों  पर

 ma  तक  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  है  ;

 इन  तीन  वर्षों  में  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  कितनी  बढ़ाई  गई  है

 क्या  चौथी  थोजना  में  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  के  प्राप्त  होने  संम्भावना है  ;
 र

 (a)  यदि  तो  कितनी  कमी  रहने  की  संभावना  है  प्रौर  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिचाई  ix  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द वर्मा  )  :  1969-70 से  1971-72  तक
 के  तीन  वर्षों के  दौरान  उत्पादन  पर  व्यय  की  गई  धनराशि  संलग्न  विवरण

 के  भ्रनुसार है  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  के  दौरान  जोड़ी  गई  प्रतिप्ठापित  क्षमता  2.75
 मिलियन  किलोवाट है  ।

 गौर  चौथी  योजना के  लक्ष्य  में  9.  2  मिलियन  किलोवाट  प्रतिष्टापित  उत्पादन  की

 डरता  after
 था  ।  हाल  ही  में  किए  पुनरवलोकनों के  भ्रनुसार  निम्नलिखित  कारणों  से  लगभग 3  से  3,  5

 किलोवाट  तक  की  कमी  हो  सकती  है  ।

 fio  tho  बा०

 (1)  मुख्य  उपस्कर  की  प्राप्ति में
 विलम्ब  1.20

 (2)  मुख्य  उपस्करों  की  प्राप्ति  में  विलम्ब  ्ौ
 सिवि

 न  कार्यों  के  पूरे  होने  में  विलम्ब  1.  20

 (3)  केवल  सिविल  कार्यों के  पु पूर्ण  होने  में  विलम्ब  0,85

 (4)  स्थापना में  विलम्ब  0.20

 (5)  0.11
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 विवरण

 1969-70 से  1971-72 तक  के  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्पादन  परियोजनाश्रों  पर  व्यय  की  गई  धनराशि

 का  रण  :--

 विधित

 1969-70 से  [1971-72  के  दौरान

 उत्पादन  परियोजनाओं  पर  किया
 गया  व्यय

 श्रान्ध्र  प्रदेश  57  30

 29

 fo7  08

 50  70

 हरियाणा  25  26

 19 हिमाचल  प्रदेश

 जम्म व  काश्मीर  16  $5

 29  58

 मध्य  प्रदेश  24

 10  81  18

 59 11

 12  के  अ्रन्तर्गत  सामिल है  )

 13  37

 14  11

 15  28  20

 16  69  89

 17  21  52

 1  8:  तमिलनाड  38  35

 19  त्रिपुरा  25

 20  उत्तर  प्रदेश  126  80

 30  29 21  पश्चिम  बंगाल

 एए  पात

 कुल  राज़्य  639.  54

 संघ  शासित  क्षेत्र  23

 केन्द्रीय  परियोजना  44  95

 21  47

 नउलों  89

 73  04 प  रमाणु  ऊर्जा
 विशाग

 अ  अ

 कुल  योग  785. 1;

 i  a  Ne
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 13  1895  ig लेखित  उत्तर

 a  ee  ee  Se

 रेल  बेगन  रिलीज  करने  में  दरो  पर  बोर्ड  की  चिस्ता

 5758.  श्री  TATAATS  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक a
 2  जनवरी  19753  में  बोडेंस

 कन्सने  प्रोवर  डिले  इन  वैगन  रिलीजਂ शीर्षक  के  भ्रन्तगंत  प्रकाशित  हुए  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि हां  तो  सरकार  की  उस  पर  प्रतिक्रिया है  ;  शौर

 इस  समस्या  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कारंवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुहम्मद शफ़ी  कुरेशी  )
 :

 जी  हां |

 भ्रक्तूबर  1972  से  जनवरी  1973
 तक  के  महीनों  के  दौरान  कलकत्ता  शर  हावड़ा  क्षेत्रों  में  पिछले

 ay  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  माल  डिब्बों  को  खाली  करने  के  काम  में  सुधार  हुमा  है
 ।

 पहली  दिसम्बर  1972  से  विलम्ब-शुल्क at  स्थान-शुल्क  प्रभार की  दरों  में  वृद्धि  कर  देन ेके  श्रलावा

 जहां भ
 वश्यक  होता  माल  डिब्बों  को  शीघ्र खाली  करवाने  के  लियें  झोषी  पार्टियो ंसे  are  स्थापित  किया

 जाता  है Mt  \

 Financial  burden  due  to  Miabhoy  Tribunal’s  Award.

 5759.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  additional  financial  burden  to  be  borne  by  the  Railways  by  accept-

 ing  recommendations  of  Miabhoy  Tribunal;

 (b)  the  date  from  which  these  recommendations  will  be
 implemented;  and

 (c)  the  arrangements  being  made  to  raise  the  additional  funds
 required

 for  this  purpose?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)

 (a)  It  is  estimated  that  the  full  implementation  of  Miabhoy  Tribunal’s  report
 will  cost  the  Government  annually  Rs.  12:5  crores  on  Revenue  account  and
 Rs.  7  crores  under  Capital.

 (b)  A  statement  is  attached  showing  the  dates  of  effect  of  the  recommenda-
 tions  on  which  Government  have  taken  decisions.  {Placed in  Library  See  No.

 L.T.  4701/73].  The  other  recommendations  are  under  active  consideration  of

 Government.

 (c)  Provision  to  the  extent  of  Rs.  6-73  crores  has  been  made  in  the  Bud  get
 estimates  of  working  expenses  for  the  year  1973-74,  which  will  cover  the  deci-
 sions  already  taken.

 ब् रलव  के  सतकंता  संगठन  द्वारा  दिल्‍ली  श्रौर  नई  दिल्‍ली  स्टेशनों  के  श्रारक्षण  कार्यालयों  की
 श्रचानक

 5760.  श्री  लाल  बेरवा
 :

 क्या  रेल  मंत्री  रेलवे  के  सतकंता  संगठन  द्वारा  देल्ली  भ्रौर नई  दिल्‍ली
 स्टेशनों  रेलवे  )  कार्यालयों  की  अचानक  जांच  के  बारे  में  19  दिसम्बर  1972 के  श्रतारांकित  WIT
 संख्या  5012  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कदाचारों  के  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कोई  कार्यवाही  की  गई  थी  ;  wie

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण

 रेल
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री  मुहम्मद शफ़ी  कुरेशी  )

 :
 श्रौर  इस  सम्बन्ध  में  जांच  के  दौरान  कोई  रेल»

 कर्मचारी  कदाचार  करते  हुए  नहीं  पकड़ा
 गया  ।  इसलिए  किसी  कमेंचारी के  विरुद्ध  कारवाई  करने  का  प्रश्न ही

 नहीं  उठता  ।
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 उत्तर  रेलवे  में  स्वास्थ्य  निरीक्षकों  का  नियत  श्रवधि  पर  स्थानान्तरण

 5761.  श्री  ऑ्रॉंकार लाल बेरवा लाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  रेलवे  में  कुछ  स्वास्थ्य  निरीक्षक गत  10-20 वर्षों  से  विशेष  स्टेशनों  पर  कार्य  कर  रहें  ह

 जबकि  कुछ  को  बार  बार  एक  स्टेशन  से  दूसरे  स्टेशन  पर  स्थानान्तरित किया  जा  रहा  है

 क्या  wey  रेलवे  जोनों  में  स्वास्थ्य  निरीक्षकों  को  नियत  भ्रवधि  पर  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर

 स्थानान्तरित कर  दिया  जाता  है

 यदि हां  सभी  भारतीय  रेलवे  जोनों  में  समान  नीति  न  श्रपनाये जानें  के  कारण
 हैप

 उत्तर  रेलवे  में  कितने  स्वास्थ्य  निरीक्षक  पिछले  10  से  12  वर्षों  से  एक  ही  स्थान/स्टेशन पर
 कायें

 कर  रहे  हैं  शर  स्वास्थ्य  निरीक्षकों  में  व्याप्त  अ्रसन्तोष  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपचारात्मक

 उपाय  करेने  का  विचार  है
 ?

 रेल
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री

 मुहम्मद  शफ़ी  कुरेशी  )  :  से  :
 जी  हां  कुछ  10/  20  वर्षों  से  एक  ही  स्थान

 पर  काम  कर  रहे  ह्  जब  भी  स्थानान्तरण  जाते  तो  वें  पदोन्नति  या  सेवा  सम्बन्धी  श्रन्य

 पेक्षा शो  rhe  के  आधार  पर  किये  जातें  हैं  ।  प्रावधिक  स्थानान्तरणों से  सम्बन्धित  सामान्य  ग्रादेश  इनका

 aft  प्रतिसंहरण किया  जा  चुका  इस  वर्ग  पर  लागू  नहीं  होते  ।

 श्राठ  ।  सरकार  को  ऐसे  किसी  भ्रसत्तोष  का  पता  नहीं

 इन्डो  बर्मा  पेट्रोलियम  कम्पनी  लिमिटेड  के  निदेशक  बोड़  का  पलगंटन

 5763.  शी  इन्द्रजीत Wa  :  क्या  पेट्रोलियम श्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  yet
 ग

 की

 लेमिटेड  हैं  शारा  सरता  का  इग
 बन  जाने  के  उपरान्त  इसके

 निदेशक बो  का  पुनर्गठन  ;

 यदि हां  fren  eee  aT  सा  के  adn  श्रधिकारियों को  इन्डो-बर्मा  पैट्रोलियम  कंपनी

 S  निंदेशक  बोर्ड  में  सम्मिलित किया किया  गया  है  ;

 h FT  इंडी  बर्मा  पैट्रोलियम  कंपनी  की  सहायक  कंपनियों
 बांमर  लारी  श्रौर  नियंत्रण

 भी  उसी  बोरे  के  अधीन

 पट्रोलियस  श्रौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag):  जी  हां  ।

 जनवरी  1970 से  इण्डो-बर्मा  पैट्रोलियम  कम्पनी  के  भारतीय  तेल  निगम की  एक  सहायक  कम्पनी

 बनने पर  इसके  मण्डल  में  उक्त  निगम  के  नामित  afte  को  शामिल  किया  गया  है  ।  29-

 को  श्राई०वी०पी० की  वार्षिक  श्राम  सभा  में  निदेशकों के  बोर्ड  के  पुनर्गठन  के  पश्चात  16-9-72  को  भारत  सरकार

 ते  भारतीय  तेल  निगम  से  झाई०  वी०  पी०  के  शेयरों  का  प्रजनन  किया  |
 झाई०

 त्री ०
 पी०  के  बोर्डे  के  पुनर्गठन  का

 प्रश्न  अब  केवल  वार्षिक  प्राम  सभा  जिसके 30  जून  1973 को  सामान्यतः  सम्पन्न होने  का  कार्यक्रम

 है  के  श्रवसर  पर  उत्पन्न  होगा  ।  किन्तु  भारतीय  तेल  निगम से  सरकार  द्वारा  श्राई०  वी०  पी०  के  शेयरों  के  भ्रजैन
 के  पश्चात्‌  दो  भ्रतिरिक्त  निदेशक  वित्त  मंत्रालय  से  ate  एक  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  मंत्रालय  argo  वी ०
 पी० के  निदेशकों के  बोर्ड  में  सहयोजित  किये  गये  हैं

 ।

 जी  नहीं  प्रत्येक  कम्पनी  का  निदेशक  मण्डल  पृथक  हैं
 ।

 कम्पनियों  ait  बड़े  श्रौद्योगिक  गहों  के  बीच  श्रापसी  संबंध

 5764.  श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :  क्या  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एकाधिकार  जांच  श्रायोग  की  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  बड़े  श्रौद्योगिक  समूहों  में  से  कितनों  पर  विदेशियों

 नियन्त्रण  है  इन  समहों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 इनमें  से  प्रत्येक  समूह  में  कुल  कितनी  विदेशी  पूंजी  लगी  है  ;

 इन  विदेशी  fated  कम्पनियों में  से  कितनी  कम्पनियों के  सम्बन्ध  स्वदेशी  व्यापारिक  समूहों से
 ai  यह  सम्बन्ध  किस  प्रकार  के  हूँ  १|
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 —

 स्याय  श्रौर  कार्य  मंत्रालय  में  सज्य  ही०  श्रार०  :  एकाधिकार

 ज्ञांच  wart  ने  75  भ्रौद्योगिक  गृहों  में  से
 14

 को  विदेशी  नियंत्रणाधीन  होना  प्रतीत  हुमा  दिखलाया है  ।  इन  विदेशी

 नियंत्रित  गढ़ों  के  नाम  एवं  31-3-1971 तक  इन  गृहों  में  से  प्रत्येक  से  संबंधित  भारतीय  सहायक
 कम्पनियों

 को  प्रदत्त  पूंजी  में  विदेशी  धारित  कम्पनियों  के  से  नियोजित  विदेशी  ara  विवरण  में  दिये गये  हैं  ।

 यह  सुचना  उपलब्ध नहीं  क्योंकि  कम्पनी  1956  में  विदेशी  नियंत्रित कम्पनी  की  कोई

 परिभाषा नही  है  पुनः  में  कोई  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  जिसके  द्वारा  हिस्सेदारी को

 राष्ट्रीयता करना  प्रमे कित  है  ।

 विवरण

 ———

 विदेशी  नियंक्रण  Te STATA  31-3-1971  तक  संबंधित  गृहों  की

 भारतीय  सहायक  कम्पनियों  को
 पूजी  विदेशी  धारित  कम्पनियों

 द्वारा  नियोजित  विदेशी  पूंजी  की  राशि
 रुपयों

 एन्ड
 16.00

 बड-हल्गस  83.59

 feat

 66.52

 श्राई०  सी  ०  प्राई०  1,795.  43

 जारडायन  हन्डरसत  19.  61

 मैकनोल एण्ड  बारी  बनना  नन

 पैरी  55.00

 पोयर्सी  लैसली

 10  स्वीडिश  मेच  282.  00

 11  च ८»  इन्वस्टमन्ट्स  272,  15

 12  बलस  3.0,  00

 13  बामर  लौरी  ***

 14

 +ग्रौद्योयिक  नीति  जाँच  समिति  द्वारा  बिन्नी  Te: AHA <  बारी  स०  7  )  के  साथ  विलय
 कर  दिया गया  था  ।

 Mathie
 लाइसेंस  नींति

 जांचः  समिति
 द्वारा  बामर  लौरी  गृह  गोयनका  Te  के  arr  frag  कर  दिया

 गया  था ॥
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 Construction  of  Approach  Road  from  Station  to  Girls  High  School  at  Chakia

 (N.  E.  Rly.)

 5765.  Shri  K.  M.  Madhukar:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  a  Girls  High  Schecl  and  a  Middle  School  are  Iceated  half  a

 furlong  away  in  the  east  of  Chakia  Station  on  the  North-Eastern  Railway;

 (b)  whether  the  girls  of  the  said  schccls  have  to  pass  by  the  side  of  the

 Railway  lme  to  go  to  the  schools  and  the  Railway  Department  has  not  cons-

 tructed
 so  far  any  apprcach  road  for  girls  to  ०  to  schools;

 (c)  whether  Gcvernment  [70]00:86  to  construct  approach  road  at  Chakia

 upto  the  Girls  High  School;  and

 (d)  if  so,  by  what  time  and  if  not  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):

 (a)  to  (ad).  A  non-railway  Girls  High  School  and  a  non-railway  Girls  Middle

 School  are  located  cn  Private  land  outside  the  Railway  boundary  east  of  Chakia

 station.  Provision  of  an  approach  road  to  the  school  is  not  the  responsibility  of

 the  Railway.

 Publication  of  Journal  ‘Bhagirath’

 5766.  Shri  K.  M.  Madhukar:

 Shri  Ishwar  Choudhry:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  Hindi  Periodical  ‘Bhagirath’  is  published  by  his  Ministry;

 (b)  whether  the  said  periodical  is  not  published  in  time  and  in  a  regular

 manner;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  publish  the  pericdical  in  all  the

 national  languages  of  India  and  if  so,  the  time  by  which  this  work is  likely  to  be

 started?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Bal-

 govind  Verma):  (a)  to  (c).  Hindi  version  of  the  English  Quarterly  ‘Bhagirath’  is

 being  brought  out  from  October,  1972.  Due  to  initial  difficulties  the  first  two

 issues  have  been  somewhat  delayed.

 (d)  There  is  no  such  proposal  under  consideration.

 Funds  for  Implementation  of  Rural  Electrification  Schemes  in  Bihar.

 567.  Shri  M.  Madhukar:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power

 be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  funds  granted  by  the  Centre  for  the  implementation  of

 Rural  Electrification  schemes  in  Bihar  so  far;  and

 to  be  made  available  during  the  ‘current (b)  the  amount  of  money  likel)

 year  ?

 hd
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 The  Deputy  Minister  in  the  M.nistry  of  Irrigationand  Power  (Shri  Bal-

 govind  Verma):  (a)  &  (b).  The  prcgrammes  of  Rural  Electrification  are  finaneds

 from  the  State  Plan  Outlays.  Additional  finances  to  State  Electricity  Boared

 for  implementation  of  their  rural  electrification  schemes  are  provided  through
 the  Rural  Electrification  Corporation  which  has  been  set  up  im  the  Central

 Sector  since  July,  1969.  By  the  end  of  March,  1973,  the  Corporation  has  sanc-

 tioned  30  schemes  of  Bihar  State  Electricity  Beard  involving  loan’assistance  of

 Rs,  1,731.36  lakhs  for  the  electrifiation  cf  3,545  villages,  energisation  of  43,422

 pump  sets  and  power  supply  to  6,887  small  scale  and  agro  industries.

 The  loan  assis.  ance  during  the  current  year  will  depend  upon  the  numb:>r  of

 schemes  sponscred  by  the  Bihar  State  Eleviricity  Board  and  approded  by  the

 Rural  Electrification  Corporation  in  8000708.110९  with  the  criteria  prescribed

 by  them.

 Project  Allowance  to  Railway  Employees  of  Farakka,  Khajuriyaghat  and

 Korapet-Bastar  Projects.

 5768.  Shri  K.  M.  Madhukar:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  a  jcint  tribunal  under  the  chainmanship  of  Shri  N  -Wanchoo
 was  appointed  by  Government  to  give  decision  m  regard  to  project  allowance

 tothe  Railway  employees  working  near  Farakka,  Khajuriyaghat  projects  and

 Korapet-Bastar  project;  and

 (b)  whether  according  to  the  decisicn  given  by  Shri  Wanchoo  about  four
 thousand  Railway  employees  in  the  aforesaid  places  were  given  project  allow-

 ance  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):

 (a)  Yes.

 (b)  About  2,743  empleyees  working  in  Farakka  Barrage  Project  Area  were

 granted  Project  Allowance.  No  such  allowance  has  teen  granted  to  railway
 staff  working  in  the  Kerapet  and  Bastar  Districts  in  D.B.K.  Project  area  as
 none  of  them  are  actually  employed  on  the  work  directly  connected  with  the

 Project.

 Supply  of  Uniforms
 to  Employees  of  North  Eastern  Railway.

 5769.  Shri  K.  M.  Madhukar:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state

 (a)  the  reasons  for  which  thousands  of  Railway  employees  on  North
 Eastern  Railway  have  not  so  far  been  supplied  with  uniforms  for  the  year
 1919;

 (b)  whether  a  cut  in  the  uniform  head  was  imposed  during  Indo-Chinese
 war  of  1962  and  it  is  still  continumg  and  has  not  been  reviewed  so  far;  and

 ] (c)  whether  Government  propose  to  take  any  fresh  decision  in  t  Ff  us  regard
 and  if  so,  by  what  time,  and  if  not,  the  reasons  therefor?
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 _  The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):

 (a)  Summer  garments  for  1972  have  been  supplied  in  full.  Regarding  winter

 1972-78  garments,  the  delay  in  supply  is  on  account  of  (i)  non-adherence  of  the

 delivery  schedule  for  supply  of  over-coats  by  Government  Ordnance  Factory

 Shahjahanpur,  due  to  power  cut  imposed  by  U.P.  Govt.  (ii)  non-supply  of

 woollen  jerseys  by  suppliers  agamst  DGS&D  rate  contract.

 Continuous  chasing  is,  however,  being  done  and  a  substantial  quantity  of

 the  outstanding  garments  is  likely  be  supplied  shortly.  No  cut  in  uniforms  was

 imposed  during  the  Indo-Chinese  war  cf  1962.

 (0)  &  (c).  As  a  measure  of  economy  however,  certain  instructions  were

 issued  in  1966,  are  still  in  force.  The  entire  question  of  supply  of  uni-

 forms  to  various  categcries  cf  railway  staff  is  being  reviewed  on  the  basis  of  the

 recon  mendations  of  the  Uniforms  Committee.

 विभिन्‍न  नदियों  के  जल  के  बटवारे  के  संबंध  में  समिति  का  गठन

 5770.  श्री  डी०  वी ०  चद्रगौड़ा  :  क्या  सिचाई  शौर  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  विभित्न  नदियों  के  जल  के  बंटवारे के  संबंध  में  एक  स्थायी  समित्ति

 गठित  करने  कां  है  ;  शौर

 ,  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपसंत्री  बाल  गोविन्द wat)
 :  श्रौर  :  देश  के  जल-संसाधनों के

 हस्तेमाल  श्रौर  भविष्य  में  गृहत्‌  समुपयोजन  के  कार्यक्रमों  में  वृद्धि  के  पररिणामस्वरूप  एक  राष्ट्रीय  जल  नीति  तैयार  करने

 और  रोष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद  तथा  नदी  बेसिन  प्रायोग  गठित  करने  की  श्रावश्यकता मान  ली  गई  ताकि  जल

 की  झावश्यकताओं  के  संतत  मूल्य  निर्धारण  श्रौर  समस्त  देश  के  हित  में  विभिन्‍न  उपयोगों के  लिए  उपलब्ध  जल  के  भ्रत्यधिक

 लाभकारी  तथा  समान
 श्रांबंटन  को  किया  जा  सके

 aa  पक्ष  केरूप में  यह  श्रावश्यक  होगा  कि  संविधान  के  कुछ  उपबन्धों  में  संशोधन  किया  जाए  ताकि
 '

 जल  कौ
 ह्लारणा का का  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  के  रूप  में  पता  चल  सके  प्रौर  बात-चीत  तथा  अरन्य  प्रकार  से  श्रन्तर्राज्यीय  नदी

 विवादों  के
 निर्णय  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ।  इन  मामलों  पर  राज्य  सरकारों  के  विचार  मांगे  गए  है ं।

 करल  में  थाननीरमुकोम  बांध  तथा  थोट्टापत्ली  का  निर्माण

 5771.  श्री  सी०  हि ०  :  क्या  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की
 sa

 केरल  के  अलेप्पी जिले  में  थान्नीरमुकोस  बांध  ae  थोट्टापल्ली  दी  का  निर्माणकार्य किस
 way TTF? पर  है  ?

 योजना  के  प्रारम्भ के  समय  इस  पर  कितने  व्यय  का  अनतनमान ्  MAT  इसे  पुरा  करने
 के

 लिए
 na कितने  व्यय  का  झनुमान  है  ?

 इस  योजना के  कौन-कौन  से  कार्य  we  तक  पूरे  किए  जा  चुके  हैं  पौर इस  पर  ae  तक  कितना  व्यय हो
 बका है  ;  शभ्रौर

 इस  परियोजना  के  निर्माण  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिंचाई  ai  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  से  थाननीरमुकोम

 3  चरंरों में  पूर्ण  करने  की  योजना  बनाई  गई  प्रत्येक  चरण  में
 बांध

 की  कुल  लम्बाई  का  एक  तिहाई  भाग  पुरा

 पर  है  ।
 ।

 युग्म  पाश  सहित  प्रथम चरण  का  कार्य

 प
 पुरा  हो  चुका  है  तथा  दुसरे  चरण  का  कार्य  प्रगति

 परियोजना की  लागत  मूलतः  1.  50  करोड  रपये थी  ।
 wa

 यह  लगभग  4.4  करोड़  रुपये  श्रनुमानित  कों

 गई  है  ।  अब  तक  इस  परियोजना  पर  लगभग  3  करोड़  रपये  व्यय  करिए  जा  चुके  हैं  ।

 विलम्ब का  मुख्य  कारण  राज्य  सरकार  ट्रारा  धन  की  अपर्याप्त  व्यवस्था है  ;  इसके  लिए  जिम्मेदार
 a शही  प्लग  aq  तकनोका  समस्याएं  विशेष  उपस्करों

 का  अथान ॥ ॥

 ar  ड्रैजरों  इत्यादि  जैसे
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 थाननीमुकोम  केरल  के  निर्माण  से  प्राप्त लाभ

 5772.  श्री  सी०
 के०

 wae  :  क्या  सिचाई  शौर
 विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की
 कपा

 करेंगे
 कि  :

 (#)  केरल  में  थाननी  रमुको  म  परियोजना  शर  थोटापलली  स्पिलवे  के  निर्माण  द्वारा  लाभ  प्राप्त

 होने  की  झाशा है है  ;

 इस  योजना  से  प्रथ  तक  क्या  लाभ  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 इस  पस्थोजना  के  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  प्राशा है  ?

 सिचाई  शरर  विद्युत  संत्रालय  में  उपमंत्री  (att  बाल  गोविन्द  :  से  थानीोरमुकोम  पर

 जल  बोध  का  उद्दुश्य  क्षारीय  जल  का  प्रवेश  रोकना  हैं  ताकि  एक-फसली  शान-भूमि  को  बैसुरक्षा  प्रदान  की  जा  सके

 तथा  फसल  बोई  जा  सके  ५ मरार  इससे  41,000 ग्न  अधिक  चावल  का  उत्पादन  होने  की  प्रत्याशा है  ।  यह
 आशा  की  जाती  हैं  कि  यह  197  4  में  चालू  कर  दिया  जाएगा  जब  इसरो  लाभ  प्राप्त  हो  ने  प्रारम्भ  हो  जायेंगे  ।

 यह  रोध  कुट्टानद  विकास  स्कीम  के  लिये  श्रनिवायं हैं  जो  1,000  हैक्टेयर  धान-भूमि में  खेती  करनें  के  लिए  एक

 qed  भू-सुधार  स्कीम है  श्रौर  इससे  धान  के  उत्पादन  में  14,100 टन  की  वृद्धि  होगी  ।

 थोट्टापलली  स्पिलवे
 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना के  दौर/न  1954 में  पूर्ण  हो  गया  था  ।  यह

 स्पिलवे  वर्षा  ऋतु  के  दौरान  बाढ़ें  जल  को  बाहर  जाने  देने  के  लिए  तथा  सागर  से  क्षारीय  जल  का  प्रवेश  रोकने  क

 लिए  है  ae  यह  श्रल्लेप्पी  जिले  में  कुट्टानद  क्षेत्र  में  बाढ़  द्वारा  विनाश  को  कम  करने  के  प्रभावकारी

 रहा  है  ।

 ब्रिवेन्द्रस  में  जनरल  cela  डिपो  एवं  स्क्रेप  शाप  को  स्थापना

 5773.  सी०  कृ०  चन्द्रप्पन  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  ear  करेगे  कि  :

 क्या  मद्रास  में  ब्राड  गेज  फ़ीडिग  सेन्टर  नीचे  दक्षिण  में  रेलवे  की  iTV HAAT  पूरा  किया
 जाना  भी  अपेक्षित है  ;

 यदि  तो  क्या  दक्षिण  में  स्टोजें  डिपुप्रों  सुदुढ़  करने का  कोई  प्रस्ताव है  ;  भ प्रार

 क्या  त्रिवेन्द्रम  में  एक  जनरल  cat  डिपो  एवं  स्क्रेप  शाप  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 रेल  भंत्रालय में  मुहम्मद  शफ़ो  :  मद्रास में  स्थित  बड़े  anna  की  फीडिंग  fed

 दक्षिण में  कोच्चिन  हामर्बर  टर्मिनस  तक  बड़ी  लाइन  के  क्षेत्र में  रेलवे  की  Yaya HarAt  को  पूरा कर  रही  है  ।

 तिरवन्नतपुरम  जैसे  मीटर  गेज  लाइन  क्षेत्र  की  श्रावश्यकताएं  नागपटूणम  श्रौर  गोल्डन  राक  डिपुश्रों  से
 पूरी  होती

 श्र  जी  नहीं  ।  वर्तमान  व्यवस्था  सन्तोषप्रद समझी  जाती  है  ।

 केरल  में  तलोीचरों  स्टेशन  तथा  टैम्पल  गेट  में  रेलवे  के  उपरी  पुलों  का  निर्माण

 5774.  श्री  सी०  के०  वन्द्रप्पन
 :

 क्या  रेल  मंत्री  19712.0  के  श्रतारांकित प्रश्न  संख्या  1370 के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  सें  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  में  तेलिचेरी  टैम्पल  गेट  के  रेलवे  स्टेशनों  के  निकट  रेलवे ंके  उपरी  पुलों  का  निर्माण  श्रारम्भ

 कर  दिया गया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  संत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद शफ़ी  :  जी  नही ं।

 इन  दोनों  निर्माण  कार्यों  के  लिए  योजनाग़ों  और  श्रनुभानों  को  भ्रभी  ifr  रूप  दिया  जाना है  ।
 इस

 समय  ये  काम  राज्य  सरकार  के  पास  निर्णय  के  लिए  पड़े  हुए  जो  इन्हें  प्रायोजित  करने  वाले  प्राधिकारी हैं  ।
 पुल  वाला  भाग  रेलवे  द्वारा  जायेगा  जबकि

 T
 राज्य  सरकार

 are  बनाये  जायेंगे an Heat  राज्य
 सरकार  भ्रपने  हिस्से  का  काम

 करने  के  लिए
 तैयार  हो  जायेगी

 इन
 निर्माण  कार्यों  की  भ्रनुमानित  लागत  की  मंजूरी

 दे
 दी

 जायेगी  शर  काम  शुभ  कर  दिया  जायेगा
 ताकि

 पुल  वाला  भाग  शौर  पहुंचमागें  लगभग  एक  साथ  ही  बनकर
 हो  जायें  |

 AT
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 केरल  में  उपरी  पुलों  का  निर्माण

 या  रल  जा मंत्री  ् 5775.  श्री सी  ०  के
 ०  क» ::  ब  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  1971-72  श्रौर  1972-73  के  दौरान  कितने  उपरी-पुलों  का  निर्माण  किया  गयी ं;

 1072 4  /  oh oe  74  के  दौरान  कितने  उपरी-पुल  बनाये  जायेंगे  ?

 रेल  मंत्रालय में  महम्मद  शफो  :  1971-72  एक

 1972-73

 राज्य  सरकार  की  सलाह  से  कई  ऐसे  प्रस्ताव  हैं  जो  जांच  पड़ताल  योजनाओं  भ्रनुमानों  को  तैवार

 करने  की  fatter  wae  में  है  ।  1973-74 के  दौरान  कोई  ऊपरी  पुल  बनाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उसर  बिहार  श्रौर  सध्य  प्रदेश  जैसे  राज्यों  सें  सई  रलबे  लाइनें

 5776.  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  feet  ale

 मध्म  प्रदेश  के  उत्तरी  राज्यों  में  किन-किन  नई  रेल  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण  हो  रहा  है  श्रथवा  पुरा  गया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद शफी  क्रेशी  )
 :

 रेलवे  सांख्यिकी  सम्बन्धी  सूचना  का  संकलन  राज्य-वार

 झथवा  क्षेत्रवार  न  करके  रेलवें-वार किया  जाता  है  ।  उत्तर  बिहार  श्रौर  मध्य  प्रदेश  राज्य
 ;  दक्षिण पूर्व  श्रौर  पश्चिम  रेलों  ढारा

 संवित
 इन

 रेलों
 पर  नयी  लाइनों  के

 लिए
 जो

 सर्वेक्षण

 पहले  किये  जा  चुके  उनके  सम्बन्ध में  हर  वर्ष के  लिए  विवरण  भारतीय  रेलों पर  रेलवे  बोर्ड की  fete

 के  WeqlT 4— 4-  नये  निर्माण  ate  इंजीनियरी  सम्बन्धी  काम--में  दिये  गये  वर्ष  1971-72 तक  की  रिपोर्टों  कौ

 प्रतिमा  के  पुस्तकालय में  उपलब्ध  है  ।

 उपर्युक्त  राज्यों  में  1972-73  के  दौरान  जित  नयी  लाइनों  के  सर्वेक्षण  की  मंजरी  गथी  वे  इस

 (1)  जगाधरी-चण्डीगढ़-लुधियाना  Ts,
 पूरा  हो  चुका  है  भौर  रिपोर्ट

 संकलित

 की  जा  रहे
 (2)  शाहदरा-सहारनपुर-श्रलग  बड़ी  लाइन  >
 (3  झांजहारपुर-लौकहा  बाजार  सम्पर्क  ह  सर्वेक्षण पुरा  हो  चुका  है
 (4  ढल्‍ली-राजहरा-जगदलपुर  धज सम्पक द

 (5)  हसनपुर  सकरी  सम्पके  थ
 तनना Ta  क्षण  हो  रहा  है

 (6)  सतना-रीवां-बियोहारी  J

 मीठापुर  परियोजना  के  लिये  मंजूरी  देने  में  विलम्ब  के  पशिणामास्वरूप  हुई  हानि

 5777.  चौधरी  राम  क्या  पे  ट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  मीठापुर  परियोजना  के  लिए  मंजूरी  देने  में  विलम्ब  के  परिणाम-स्वरूप  देश  कों  उर्वरकों

 के  झायात पर  25  करोड़  रुपये  व्यय  करना  पड़ा  ;

 यदि  तो  इस  हानि
 को

 पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 दलबीर
 :  श्रौर

 इस  पौरयोजना के  एक
 श्राशय पत्र  को  जारी

 करके  श्रनुमति  दी  गई  थी  किन्तु  श्राशय  पत्न  में  निहित  कई  mae  शर्तों  के  कंपनी  द्वारा

 पति  कें  निलम्बन रहने
 तक  इस  श्राशय  पत्न  को  एक  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  में  प्रभी  नहों  बदला गया  है  जब  यह

 aa  पूर्ण  निर्धारित  क्षमता
 पर  उत्पादन  करेगा  तब  प्रतिवर्ष  20  करोड़  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा
 की  बच  नेकी

 झनुमान है
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 कोचीन  श्रौर  बरौनी  परियोजनाओं  को  चालू  करने  में  लिवम्बर

 5778.  श्री  श्ञार०  पी०  उलगनबी  :  क्या  पैट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 उनके  प्रभाल  के  कोचीन  श्रौर  बरौनी  उवरक  परियोजनाओं के  पूरा  होने  a  चालू  किये
 जाने

 में  बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 इन  परियोजनाओं को  शी  चालू  करने  के  लिए
 सरकार

 ने
 क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रसायन  Halas  में  उपमंत्री  दलबीर  भर  (%  कोचीन  प्रायोजना के  निर्माण

 में  बेर  देशीय  उपकरणों  की  सप्लाई  में  विलम्ब  के  कारण  था  ।  प्रायोजना  का  निर्माण  पूर्ण हो  गया  है  भ्रौर

 TTA  उत्पादन  जारी  हैं  ।  तो  चालू  होने  में  विलम्ब  परीक्षण  उत्पादन  के  दौरान  श्राई  कठिनाईयों  के  कारण  भी

 है  ।  जहां  तक  बारौनी  उवेरक  प्रायोजना  का  सम्मबन्ध  पूर्ण  करने  के  कार्यक्रम  में  विलम्ब  के

 कारण  हैं  :-

 (1)  स्थल  के  निर्माण  कार्य  श्रौर  देशीय  उपकरण  के  लिए  इस्पात  की  अनुपलब्धि  ;

 (ii)  स्टैनलैस  स्टील  जैसे  कच्चे  मालों  की  प्राप्ति  में  विलम्ब  ;

 (iii)  देशीय  उपकरण  का  विलम्ब  से  प्रेषण  ;

 (iv)  देशीय  पार्टियों  द्वारा  सप्लाई  श्रौर  निर्माण  सम्बन्धी  ठेके  के  पुरा  किये  जाने  में  विलम्ब
 ।

 उपकरण  के  भारी  वस्तुझ्नों  के  परिवहन  सम्बन्धी  कठिनाईयों  श्रौर  श्रमिक  समस्याओं  के  कारण  भी  विलम्ब

 है  ।  art  वाली  विभिन्न  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के  लिये  को  सभी  सम्भव  सहायता  दी  गई  थी  श्रौर दी

 जा  रही  है  ।

 विदशों  से  श्रशोधित  तेल  का  श्रापात

 5779  भी  श्रार०  पी०  उलगनम्बी  :
 बया  पट्ोलियम  ale  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले

 लीन  wats  दौरान  किन  किन  देशों  से  झरशोधित  तेल  श्रायात  किया  गया  ?

 पट्रोलियम  परं
 पर  रसायन  मंत्रालय में  उपमंत्री  दलबीर  ree)  :  सूचना निम्न  प्रकार  है  ams

 उन  देशों  के  नाम  जहां  से  कच्चे  तेल  का  किया
 गया था  ।

 ie

 1970  साऊदी  अरब  श्रौर
 कुवैत

 1971  ईरान  शभ्रौर  सऊदी  अरब

 1972  साऊदी  भ्ररब

 रेलवे  वारा  पर  गबन  के  लिये  Ln Ther  चलाया  जाना

 5780.  श्री  श्रार०  पी०  उलगनम्बी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  के  क्मंचारियों  द्वारा वर्ष  1969  1972 के  दौरान  10,000  रुपये  से  श्रधिक की  धोखेबाजी
 भर  गबन  किये  जाने  पर  रेलवे  हारा  कितने  मुकह्दमे  चलाये  गये  ;

 (a)  कितने  व्यक्तियों को  सजा  दी  गई  ;  भौर

 रेलवे  के  कर्मचारियों  द्वारा  ऐसी  धोखेबाजी  ae  गबन
 को

 रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 eq  दर  रख  दी  जायेगी  ।

 में
 amie  मुहम्मद शफ़ी

 :
 श्रौर  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्रौर  gat

 श्रौर  गबत  की  शिकायतों  की  जांच  पड़ताल  करने  इस  प्रकार के  कदाचार  का

 पता  लगाने  के  उद्देश्य  से  रेलें  निवारक  जांच  नियमित  निरीक्षणों की  भी  व्यवस्था  करती  है  ।  पता  लगाने के  बाद

 प्रत्येक  सामले  की  जांच  पड़ताल  की  जाती  है  ताकि  यह  ज्ञात  हो  सके  कि  प्रचलित  का्यंविधि में  कोई  कमी  तो  नह्दीं है
 gear  areal  का  पालन  किन  क्षेत्रों  में  नहीं  किया  जाता  |
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 चाय  seat  ste  मशौनों  को  चोरी  site  उठाईगीरी के  लिये

 5781.  श्भार ०  पी०  उलगनम्बी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1970  से  वर्ष  प्रति  वर्ष  वरों  और  मशीनों  की  चोरी  श्रौर  उठाईगिरी

 के  लिए  कितना  sar  किया  गया  ;  शौर

 इस  भ्रवधि  में  कितने  मुकदमे  दायर  किये  गये  और  रेलवे  की  श्रभिरक्षा.में माल  की  हानि
 चोरी

 उठाई  गिरी  के  सम्बन्ध  में  कितने  अपराधियों  को  सजा  दी  गई  ?

 रेल
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री

 मुहम्मद  कुरेशी  )  :
 चाय

 a
 वस्त्रों  के  खो  चोरी  हो

 क्षतिग्रस्त हो  anf  के  कारण  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में
 जौ  राशि दी  ag  संलग्न  विवरण

 में

 दिखायी  गयी  है  ।  के  मद  में  दावों  के  अलग  क ह  नहीं रखे  जाते  ;

 रेलों की  अभिरक्षा  में  रखे  गये  माल  के  खो  क्षतिग्रस्त  श्रथवा  चौरी  हो  जाने  श्रौर  उसकीਂ
 उठाई

 गीरी  के  सिलसिले में  1970  के  बाद  से  जितने  व्यक्तियों  पर  मकदमा  चलाया  गया  जितने  व्यक्तियों  का  श्रपराध

 सिद्ध हो  उनकी  संख्या  इस  प्रकार

 |  mt  कतयों पर  जितने  व्यक्तियों  पर

 मुकदमा  चलाया  गया
 प्रपराध सिद्ध  हो  गया

 1970  VIOL A204  1567

 1971  3947  1328

 1972  3714  1012
 ———  -«  ह  ऋ  हक

 माल  के  खो  चोरी  हो  क्षतिग्रस्त हो  जाने  श्रादि  के  कारण  क्षतिपूर्ति के  रूप  में  दी  गई  रकम
 बट  RR

 1971-72 1969-70  1970-71

 रुपयों  में  )
 रुपयों

 रूपयों  में  )

 95.  66  IOS  64 1९  Oo.  04  96.72

 गड़  5.  27  4.38 7.44

 41.50  40.32  47.53

 ate  15.54  65.75  71.02
 ne  ee

 बिजली  घरों  को  कम  कोयला  पहुंचाया  जाना

 5781  श्री  श्रार०  पी०  aT  ह  व
 क्या  रेल  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि श्री ई०  बो०  fea  anita  f

 क्या  वर्ष  1971-72  श्र  1972-73  में  रेलवे  द्वारा  कोयले  की  ढुलाई  में  कमी  हुई  है

 (@)  यह  कमी  किस  सीमा  तक  हुई  इसके  क्या  कारण  E

 क्या  विभिन्न  तापीय  बिजली  घरों  को  कोयला  पहुंचने  में  भी  कोई  कमी  हुई  है  ;  यदि  तो  वह  कितनी  है

 क्या  रेलवे  द्वारा  कोयले  की  दुलाई  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अनुमानों  के  हुई

 रेल  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  थी  मुहम्मद  शफी
 :

 1970-77  की  gam
 तुलना  में  1971-72  झौर

 197  /  2-73  के  वर्षों  में  रेलों  द्वारा  कोयले  की  ठुलाई  में  कोई  कमी  नहीं
 हू

 set  नहीं  उठता

 ली  नहीं  ।

 (*)  पंचवर्षीय  योजना के  केवल केवल  पहले  बर्ष  में  ही  रेलों  द्वारा  कोयले  की  ढुलाई  श्राशा  के  श्रनुकूल  हुई  थी  ।
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 राष्ट्रीय  रेलवे  प्रयोक्ता  परामर्शदात्री  परिषद्‌

 रेलवे  यूजर्स  कंसलटटिव  काउंसिल  )

 5783.  लालजी भाई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय रेलवे  प्रयोक्ता  परामर्शदात्री
 परिषद  के  नंदन  के

 जोनल  रेलवे-प्रयोक्ता

 are  सर्मितियों  की  सदस्यता  का  प्रावधान  हाल  ही  में  समाप्त  कर  दिया  गया  हैं

 ख  क्या  इस  कार्यवाही  में  विभिन्‍न  रेलवे  जोनों  की  प्रयोक्ता  परामर्शदात्री  समितियां  ग्रपनी  कठिनाइयां  बताने

 are  राष्ट्रीय  रेलवे  प्रयोक्ता  परामशंदात्नी  परिषद  को  सुझांव  देने  से  वंचित  हो  जायेगी  ;  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हूँ  ?

 रेल  मंत्रालय से  उपमंत्री  मुहस्मद शफी  क्रेशी  )  :  जी  हां  ।

 शर
 :  राष्ट्रीय रेल  उपयोगकर्ता  परामर्श  परिषद  रेलों  द्वारा  जुटायी  जाने  वाली सेवाओं श्ौर  सुविधाओं

 से  सम्बन्धित  व्यापक  नीति  विषयक  मामलों  पर  विचार  करती  है  ।  क्षेत्रीय  रेल  उपयोगकर्ता  परामशे  समितियां  प्रत्येक

 क्षेत्रीय  रेलवे  के  मुख्यालय  में  काम  करती  है  श्रौर  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  स्थानीय  मामलों  पर  विचार  करती  हैं  ।  क्षेत्रीय  समिति

 की  बैठक  में  दिये  जाने  वालें  वे  सुझाव  जो  क्षेत्रीय  रेलों  के  अधिकार  क्षेत्र  में  नहीं
 विचारार्थ रेल  मंत्रालय  को  भेजे  जाते

 हैं  ।

 \
 जामनगर मोरवी-मालिया  के  बीच  रल  सम्पक

 5784.  श्री  डो०  पो०  जदेजा :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  रेलवें  में  जामनगर  मौरवी  मालिया  के  रेलवे  द्वारा  सिलाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  वर्तमान स्थिति  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (att  मुहम्मद शफ़ी

 जी  नही ं।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  से  सौराष्ट्र  क्षेत्र  से  नमक  ढ़ोने  के  लिये

 5785.  Wt  डी०  पी०  जदेजा

 भी  श्ररविन्द एम०  पटेल

 क्या  रेलमन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करर  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  जिलावार  प्रत्येक  वर्ष  में  नमक  ढोन  के  लिये  कितने
 बेगनों की  मांग  थी  ;

 प्रत्येक  क्षेत्र  को  कितने  वगन  सप्लाई  किये  गये  ।

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (att  मुहम्मद  शफ़ी  :  झ्र
 (=)  रेलवे  द्वारा  लदान  के  झ्रांकड़े  सिविलਂ

 जिलावार  नहीं  रखें  जाते  ।  सौराष्ट्र  क्षत्र  झधिकतर  पश्चिम  रेलवे  के  भावनगर  गौर  राजकोट  मण्डलों  द्वारा  सेबित  होता है

 art  पिछले  तीन  वर्षों  में  इन  दो  मण्डलों  से  जितने  माल  डिब्बों की  मांग  की  गयी  भर  जितना  माल  डिब्बों  में  नमक  लदा
 गया  उनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 1970  1971  1972

 नमक की  कोटि  ह  य  coc  क

 लादे  गये  प्रस्तत  की  लादे  गये  की  लादे  पय प्रस्तुत की
 गयी  मांगों  माल  डिब्बों  गयी  मांगो  माल  डिब्बों  mt  मांगों  माल  डिब्बों

 की  संख्या  को  सख्या  की  सख्या की  संख्या  की  संख्या  की  संख्या

 कार्यक्रम बद्ध  नमक  14977  14163
 oe  18645  140240  24869  18655

 श्रौद्योगिक  नमक  7035  6093  10562  8998  3414  2538

 गर  कार्यक्रमबद्ध नमक  21383  16810  32157  13706  30003  10243
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 ना

 बड़े  संचलान  केन्द्रों  को  समेकित  संचार  व्यवस्था  से  सिलाना

 5786.  श्री  बिभूति  मिश्र
 :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 कया  मंत्री  महोदय  ने  दिल्‍ली-मुगलसराय सूक्ष्म तरंग राय  सुक्ष्म  तरंग  )  व्यवस्था  का  उद्घाटन करते  हुए  दिल्ली

 में  कहा  था  कि  भारतीय  रेलव  के  सभी  बड़े  संचालन  कन्द्रों  को  1976  तक  समेकित  संचार  व्यवस्था  से  मिला  दिया  जायगा  ;

 झौर

 यदि  तो  गाड़ियों  को  कुशलतापूर्वक  चलाने  में  इसके  क्या  लाभ

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  (sit  मुहम्मद  शफ़ो  कुरेशी  )  :

 जी  हां  ।

 संचार  की  संघटित माइक्रोवेव  प्रणाली  द्वारा  वर्तमान  खुले  तार  नियंत्रण  संचार  की  रेडीयो  पैचिंग
 के

 साथ  लोको  श्रदला-बदली  नियंत्रण  मण्डल  तथा  प्रधान  कार्यालय  जैसे  रेल  परिचालन  के  महत्वपूर्ण

 केन्द्रो  के  बीच  परਂ  विश्वस्त  संचार  की  व्यवस्था  हो  जायेगी  ।  इससे  रेल  संचालन  का  समूचित

 समन्वय  श्रौर  कुशल  परिचालन  हो  सकेगा  |

 Agreement  between  India  and  Pakistan  for  Exploration  of  Oil

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  an  agreement  between  India  and  Pakistan  for  the

 exploration  of  oil  at  various  places  in  India  and  in  the  sea;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  places  where  cil  exploration  work  has  been

 undertaken  so  far  under  the  said  agreement;  and

 (c)  the  extent  to  which  India  is  to  be  benefited  under  the  agreement?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  &  Chemicals  (Shri

 Dalbir  Singh)  :

 (a)  No,  Sir.

 (b)  &  (c):  Do  not  arise.

 New  Railway  Line  between  Dahapuroad  and  Dohad

 5789.  Shri  Amar  Singh  Chaudhari:  Will  the  Minister  of  Railways  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to  lay  Railway  line  between  Dahapuroad
 and  Dohad;  and

 (b)  if  so,  when?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Reilways(Sbri  Mohd.

 Shafi  Qureshi)  :

 (a)  No.

 (bk)  Does  not  arise.
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 ooo  ह  कि  नित  2  अ

 Transfer  of  Firemen  on  Railways

 5790.  Shri  Amar  Singh  Chaudhari  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased

 to  state:

 (a)  the  rules  regarding  transfer  of  Firemen  in  Railways;

 (b)  whether  there  are  separate  rules  for  seprate  Zones;  and

 (c)  whether  there  are  reserved  posts  for  Scheduled  Tribes  and  the
 man-

 ner  in  which  these  posts  are  filled  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi

 Qureshi)  :

 (a)  &  (b).  On  Railways  transfers  of  non-gazetted  railway  servants,

 including  Firemen,  are  ordinarily  made  only  फा  their  respective  seniority
 units.

 (c)  Yes.  In  regard  to  Firemen  75%,  of  vacancies  are  filled  by  direct

 recruitment.  The  prescribed  percentage  of  reserved  vacancies  is  allotted  to

 Scheduled  Tribes  in  this  direct  recruitment  quota.  In  the  case  of  Firemen  ‘B’

 and  Firemen  ‘C’  which  posts  are  filled  by  promotion,  here  also  the  prescribed

 percentage  of  reserved  vacancies  is  allotted  to  Scheduled  Tribes.

 तृतीय श्रणी  के  प्रत्येक  यात्री को  बेठने  के  लिये  स्थान  देना

 5791.  श्री  एस०  Ato  सामन्त  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय
 की

 कोई  ऐसी  योजना  है  जिस  के  श्रनुसार  तृतीय  श्रेणी  के  प्रत्येक  यात्री  के  लिए  जब  वह
 किसी  भी  गाड़ी  द्वारा  यात्रा  करने  के  लिए  टिकट  खरीदे  तो  कम  से  कम  बैठने  का  स्थान  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ;  श्रौर

 तृतीय  श्रेणी  के  डिब्बों  में  अत्यधिक  भीड़  को  कम  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  की  क्या  क्या  योजनायें  हूँ  ?

 रेल  मंत्राल सें उप मंत्री में  उप  मंत्री  मुहम्मद शफ़ी  कुरेशी  )  :  जी  फिर  जैंसा कि  20  1973

 के  बजट  भाषण  के  पैरा  29  में  कहा  गया  चु  सुपर  तेज  ऐक्सप्रैस गाड़ियों  में  सारी  जगह  श्रारक्षित  होगी

 इसलिए  ईन  गाड़ियों  में  प्रत्येक  यात्नी  को  निश्चित  रुप  से  जगह  मिलेंगी  ।

 तीसरे  दर्जे  भीड़-भाड़  की  सीमा  का  झन्दाज  लगाने  के  उद्देश्य  से  वर्ष  में  दो  बार  यात्री  गणना की  जाती  है  ।

 रेलों  द्वारा  किये  गये  इन  ग्रध्ययनों  के  श्राधार  चल  खण्डीय  ale  क्षमता  ails  की  उपलब्धता  को  ध्यान

 में  रखते  श्रतिरिक्त  गाड़ियां  मौजूदा  गाड़ियों में  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाने तथा  गाड़ियों  का  चालन-क्षेत्र  बढ़ाये
 के  प्रयास किये  जाते  हैं  ।

 अप्रैल से  197  2
 तक  की  के  दौरान  136  गाड़ियां  चलायी  गयीं  या  उनका  चालन-क्षेत्र बढ़ाया  गया

 जिसके  फलस्वरुप  दैनिक  गाड़ी  किलोमीटर  में  7398  किलोमीटर की  वृद्धि  हुई  ।  साथ ही  338  गाड़ियों में  521  सवारी
 डिब्बे  लगाकर  उनके-डिब्बों की  संख्या  बढ़ायी  गयी  ।

 ag  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  दूसरे  दर्जे  के  वर्तमान  सवारी  डिब्बों  को  तीसरे  दर्जे  के  सवारी  fecal  /  कक्षों
 में  बदल  दिया  जाये  ।  इससे  भी  तीसरे  दर्जे  में  भीड़  को  कम  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 क्षेत्रीय  समितियों  के  कार्य  में  सुधार

 5792.  एस०  सो०  सामन्त  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दस  पर  ध्यान  न  देन  के  क्या  कारण हैं  ;
 क्षेत्रीय  समितियों

 के  सदस्यों
 की  श्रधिक  उचित  मांगों  को  भी

 रेलवे  प्रशासन द्वारा  अस्वीकार  करने  peat

 क्षेत्रीय  समितियों  की  बैठकों  में  हुए  विचार_विमशे  से  रेलवे  को  क्या  लाभ  मिलता  है  जबकि  उनकी  व्यक्तिगत

 सामूहिक  मांगों  का  रेलने  प्रशासन  के  लिए  कोई  अर्थ  नहीं  है  ;  शौर

 द्
 क्या  ऐसी  समितियों  के  कार्य  में  कोई  सुधार  किया  जायेगा  ;  ate  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बाते  क्या

 53
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 रेल  मंत्रालय में  मुहम्मद शफ़ो  :  श्रौर  sean  1.0  ier

 परामशे  समितियों के  सदस्यों  से  प्राप्त  सुझावों एवं  सलाह  का  पूरा-पुरा  फायदा  उठाते हैं  श्र  जहां  तक  व्यावहारिक

 होता  उन्हें  श्रपना  लिया  जाता  उपलब्ध  वित्तीय  संसाधनों  के  भीतर  समिति  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली

 जाती हैं  ।

 स्थानीय  के  हितों  को  ate  अधिक  नजदीक  से  स्वयं  जानने  के  उद्देश्य  से  रेल  मंत्री  ने  यह

 विनिश्यच  किया  है  कि  वह  हर  क्षेत्र  में  क्षेत्नीय  रेल  उपयोगकर्ता  सलाहकार  समिति  की  एक  बैठक  में  स्वयं  उपस्थित

 इससे  इन  समितियों  के  कार्य  कलाप  में  एक  नयी  cela  श्रायगी  श्रौर  उपयोग  कर्तात्रों  की  बहुत  सी  स्थानीय  area  के

 शीघ्र  निराकरण  में  सहायता  मिलेंगी  |

 इंधन  तेल  पर  श्राधारित  प्रथम  उवेरक  कारखाना  चालू  किया

 5793.  श्री  भगवत  झा  श्राजाद  :  क्या  पटोलियम श्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (*)  क्या  इंधन  तेल  पर  श्राधारित  भारत  के  प्रथम  उर्वरक  कारखाने  का  निर्माण  शुरू  हो  गया  है  ;  श्र

 यह  कारखाना  कब  तक  चालू  हो  जायेगा
 ?

 पट्रोलियाम  site  रसायन  मंत्रालय  में  उप  सत्रों  दलबीर  सिंह  )  :

 जी  att

 संकेतों  के  इस  परियोना  के  1976  तक  मुकम्मल  तथा  चालू  हो  जाने  की  भ्राशा  है
 बाणिज्यिक उत्पादन  के  इस  के  छह  महीनों  के  1976, तक  स्थापित  किये  जाने  की  भाशा  है

 उड़ीसा  में  zea  एण्ड  फेरो  एलायज  लिमिटडਂ  द्वारा  शेयरों  की  खरीद

 5794.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  :  क्या  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किः

 क्या  कोरापुट  में  थिरूवेलली  स्थित  संयंत्र  चलाने  वाली  उड़ीसा  की  भुवनेश्वर

 स्थित  Feet  एण्ड  फेरो  wares  लिमिटेड नें  उड़ीसा  के  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  के  शेयर  खरीदे  थे  ;

 यदि  हां  तो  कब  ote  इस  खरीद  में  कितनी  राशि  लगेगी  ;  श्रौर

 क्या  इसने
 इस

 काय  के  लिए  सम्बन्धित  श्रधिकारियों  से  अनुमति  ली  थी  ?

 न्याय  site  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी  ०  श्रार  ०  :

 (#)  से
 :

 सूचना  संग्रहीत की  जा  रही  है  वह  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  |

 रुस  से  मिट्टी  के  तेल  का

 5795.  श्री  श्रजुन  सेठी  :  क्या  पट्रोलियम  site  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 सरकार  ने  6.  5
 लाख  टन  मिट्टी  के  तेल  का  श्रायात  करने  के  लिए  रूस  के  साथ  करार  किया  है  ;

 शौर

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पट्रोलियम मिन ण कान  रसायन  मंत्रालय में  उप  मंत्री  दलबीर  :  श्रौर  :  भारत  संरकार  ने
 रूसी  सरकार

 के
 साथ  1971

 से  1975  तक  की  अ्रवर्धि के लिए के  लिए  एक  दीर्घावधि  व्यापार  समझौता  किया  इस
 समझौते

 में  ्रन्य  मदों  के  प्रतिवर्ष  बढ़िया  मिट्टी  के  तेल  श्रौर  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  के  ware  की  व्यवस्था है  |

 चालु वर्ष
 श्र्थात  1973 के  लिए  व्यापार  योजना  व्यवस्था में  5.  00  लाख  मीटरी टन  मिट्टी  का  तेल

 wa  1.  0  लाख  मीटरी  टन  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  का
 ने  1973

 के
 दौरान  5.  50

 लाख  टन  मीटरी  बढ़िया
 ज. ०  सम्मिलित  है  ।  इस  व्यवस्था  के  झनुसार  भारतीय  तेल  निगम

 इस  संबंध  में  शीघ्र  ही  रूस  के  सप्लायर्स  मैससं
 मिट्टी  के  तेल  के  झ्रायात  के  लिए  बातचीत  की  है  ।  भारतीय  तेल  निगम

 के  तेल की
 सोजुजनेफेट  एक्सपोर्ट  के  एक  ठेके पर  हस्ताक्षर  50

 लाख  मीटरी
 टन  मिट्टी  ~  के  0.  80

 मात्ना  लाख  मीटरी  टन  मिट्टी  के  तेल  की  मात्रा  जो  वर्ष  1972 के  लिए
 हस्ताक्षर किये  गये  ठेक  के  अन्तगेत चालू वर्ष में चालू  में  सप्लाई की  जा  रही  है  ;  से  श्रतिरिक्त है  ।

 उपर्युक्त सप्लाई  रुपया  मुंद्रा  में  की  जायेगी |
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 सध्य  प्रदेश  के  साथ  सोन  नदी  जल  विवाद  के  मामले  में  प्रधान  मंत्री  TETETAT

 5796.  श्री  ह  सेठी  :  क्या  सिचाई  झर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  बिहार  सरकार
 ने

 हाल  ही  में  मध्य  प्रदेश  के  साथ  सोन  नदी  जल
 विवाद

 पर  प्रधान  मंत्री  को
 मध्यस्थता

 करने का  भ्रनुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  बाल  गोविन्द  :

 कोश  लिखित  श्रनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुझा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ्  के  उर्वरक  संयत्र  में  उत्पादन  का  कम  होना

 5797.  श्री  श्रजुन  सेठी
 :

 क्या  पट़ोलियम  श्रौर
 रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पैट्रोलियम  उत्पादों ों
 की  सप्लाई  में  बाघा  पड़ने  से  के  उव॑रक  संयंत्र में  उत्पादन पर  प्रभाव  पड़ा

 है  ; 2

 यदि  तो
 इस

 बारे  में
 तमक

 कार्यवाही
 करने  का  विचार

 है
 ?

 पट्ोलियम we  रसायन
 मंत्रालय

 मे
 उपमंत्री  दलबीर  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  मेरठ  रेलवे  लाइन  पर  बहुद्देश्यीय  सिगनल  प्रणाली

 5798.
 श्री  नबल

 किशोर
 शर्मा

 :
 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 (=)
 क्या  उत्तर  रेलवे  नें  दल्ली  रेलवे  लाइन  पर  रंग  बिरंगी  बत्तियों  ढारा  सिगनल  प्रणाली  को

 यदि  तो  इस  प्रणाली  के  कार्यकरण  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हूँ  ?

 यह  नई  प्रणाली  पिछली  प्रणाली  से  किस  प्रकार  श्रेष्ठ  है  ;

 a.  क्या  देश  के  भ्रन्य  रेलवे  लाइनों  म॑ं  इसी  प्रणालीं
 को  श्रपनाया जायेगा  श्रौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ह

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मुहम्मद शफ़ो  :  जी
 उत्तर  रेलवे

 के  सिटी
 खण्ड पर सिवाय पर  सिवाय  गाजियाबाद के  जहां  यह  काम  प्रगति  पर
 गयी है

 ate  :
 रंगीन  रोशनी  वाले  सिगनलों  की  दुष्यता  west  होती  है  त्रौर  यें  दिन  में  तथा  रात  में  समान

 रूप  से  संकेत  देते  हैं  ।  बहुसंकेती  रंगीन  रोशनी  वाली  सिगनल  प्रणाली  में  ड्राइवर  को  खतरे
 पर  पहुंचने  से  पहले

 समप  पर  चेतावनी मिल  जाती  है  ड्राइवर को  इस  बात  का  संकेत  भी  मिल  जाता  है  कि  st का  सिगनल
 क्या

 संकेत
 दे  रहा  है  जिससें  वह  श्रपनी  गाड़ी  को  श्रच्छी  तरह  से  नियंत्रित  करने  में  et TAY  हो  जाता  है  ।

 ् (घ |  जब  गौर  जेसे  ही  वर्त  मान  सिगनलों  को  बदलने  की  भ्रावश्यकता  पड़ती

 संगनलों
 एक  निर्धारित कार्यक्रम  के पर  राभी  रेलों के  टंक  मार्गों  और  मुख्य  लाइनों-दोनों  पर  बहुसंकेती  रि  व्यवस्था  की  जा  रही |  ।  सभी नये  बिजलीकृत  खंडो  पर  भी  बहुसंकेती  रंगीन  रोशनी  वाले  सिगनलों की  व्यवस्था  की  जा  रही है  ।
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 बिदेशी  फॉमस्पिटिकल  कम्पनियों  के  कार्य-संचालन  को  नियमित  करना

 5800.  wt  वयालार रखि  :  नया  ak  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  किस  सरकार
 का  विचार  विदेशी  pracatena erafaat F कम्पतियों  के  .  कार्य-संचालन को  करना  है  ate  यदि  तो  इस  प्रस्ताव की

 मुख्य  रूपरेखा क्या  है  ?

 ate  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (st  Fre)  :  सरकार
 ने  हाल  ही  में  प्रौद्योगिक नौति

 का  पुन  क  घम शौ न्रे किया [उ  are  इस  पुनरीक्षण  के  परिणाम-स्वरूप  परब  दप्  एवं  उद्योग  को  उन  उद्योगों  जिन  में

 विदेशी  उद्यम  तथा  विदेशी  कम्पनियों
 की

 सहायक  कम्पनियां  एवं  उनकी  शाखाएं  साझेदारी  के  पात्र  सूची  में
 शामिल किया  गया  है  |  उनके  निवेश  ST TT-Tat  पर  विदेशी  साम्य  के  तनूकरण पर  गाइडलाइन  के

 विचार  किया  जायेगा  तथा  उन  पर  प्रौद्योकीय Tee,  निर्यात  सम्भावनाओं  भादि  के  संदर्भ  में  जांच  भी  की

 यह  सुनिश्चित करने  के  विचार  कि  प्रधान  संगठनों  सहित  विदेशी  से  ऐसी  दवाइयों  को  श्रधिक

 weal  पर  न  खरीदा  श्रौषधियों  एवं  भेषजों  के  श्रायातों  को  राज्य  व्यापार  निगम के  माध्यम  से  सारणीकरण  द्वारा

 एक  वर्षमान  पैमाने  पर  विनियमित किया  जा  रहा  है  ।  छोटी  कम्पनियों  को  जिनकी एक  करोड़  रूपये  से  कम  बित्री है

 बड़े  यूनिटों  की  तुलना  में  प्रिक  मात्रा  में  कच्चे  माल  के  x A
 की

 श्रनुमति  दी  गई  है
 ।  यह  पद्धति लघु  उद्योगों  के  निर्माण

 में  सहायता  करेगी  ।  सूत्रयोगों  )  संक्रियाओं  के  लिए  श्नौद्योगिक  लाइसन्सो  की  स्वीकृति  हेतु  विदेशी
 कम्पनियों

 से  प्राप्त  प्रार्थना-पत्नों  का  हीं  किया  जायेगा  ज़ब  तक  वे  TET  श्रौषधियों  के  उत्पादन कें  प्रस्तावों  के

 साथ  संयोजित
 वे  नान-एसोशियेटेड  फारमुलेट्स  को  श्रपने  so  श्रौषधि  उत्पादन  के  पर्याप्त  झंश  की

 सप्लाई के  लिए  बाध्य है  ;  जिसक  भारतीय  भौषधि  क्षेत्र  के  विकास  में  सहायता  करने  की  प्राशा |

 MH  1972-73  में  श्रशोधित  ल  का  श्रायात  सरकारी  तथा  गेर  सरकारी  क्षेत्र  की  एजेंसियों  को  इसका

 5801.  श्री  aaa  रजि

 गदाधर  साहा
 क्या  पट्ोलियम  ate  रसायन  मंत्री यद्द  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष
 1972-73

 में
 देश  में  कुल  कितनी  मात्ना  में  श्रशोधित  तेल  का  श्रायात  किया  गया  प्रायात  का

 Qwrare  ब्यौरा  कया  है  :

 तेल  के  कुल  श्रायात  में  प्रत्येक  गैर  सरकारी  तेल  कम्पनियों  श्रौर  सरकारी  क्षेत्र  की  ऐजेंसियों का
 कितना  भाग  है  भौर  श्रायातित  अशोधित  तेल  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  की  एजेंसियों  भौर  गैर  सरकारी  कम्पनियों  ने  कितना

 wen  दिया  है  ;  भौर

 (7)  क्या  इन  मूल्यों  के  कोई  प्रस्तर हे  भोर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  a
 ?

 wie  रसायन  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  (=i  revere  Fag)  1972 के  लिए  सूचना  इस

 प्रकार हैं  :-
 न

 देश का  नाम  कच्चे  तेल  की  भ्रायातित
 la
 \  (

 9.  654

 भरब  2.  510

 0.  146

 s  12.310
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 सला न  न

 झर  :  12.  31.0  मिलियन  मौटरी  टनों  में  से  7.  237  मिलियन  मीटरी  टन  गैर  सरकारी  तेल  कम्पनियों

 द्वारा  तथा  5.  073  मिलियन  मीटरी  टन  सरकारी  क्षेत्र  के  संस्थानीं  द्वारा  प्रायाह॑  कियां  गया  श्रायात के  इन  अ्रांकड़ों

 के  देशवार  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं

 मिलियन  मीटरी  टनों  में

 1.  बर्मा  शैल  3,575

 2,  510 2.  एस्सो

 3,  HIER  1,  152

 ee  ace

 7.237

 सरकारों  केश

 1.  मद्रास  रिफाइनरीज  2,  365

 2.  कोचीन  रिफाइनरीज  2,  605

 3.  इंडियन  श्रायल  कारपोरेशन  0.105

 er  a  oe

 5.073

 SE  ei apa

 meet  तेल  के  श्रायात  के  लिए  इस  समय  मांसीं  जा  रहीं  की  मतें  इस  प्रकार  हैं

 गेर  सरकारी तेल

 1  .  बर्मा  शैल  2,  बी  wet

 2,  08  वी  बी  एल

 250fat बी  एल

 सरकारी  क्षेत्र

 1.  रिफाइनरीज  1.92  बीं  बीं  wa
 ने  जनवरी  73  221 /
 बी०बी०एल  के

 मांगी है
 ।  )

 2.  कोचीन  रिफाइनरीज  2.01515f  बी  एल

 3.  इंडियन झ्रायल  कारपोरेशन  इस  कीमत को  बताना  भारतीय
 तेल  निर्गम के  वाणिज्यिक

 हित  में  नहीं  है  ।

 ee

 कच्चे  तेल  की  किस्म  संसाधन  तथा  झायात  की  शर्तें  प्रत्येक  aT  में  भिन्न  far  उनके  द्वारा

 मांगी  गई  कीमतें  तुलनात्मक नहीं  हैं  ।
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 गजरात में  तेल-कपों  पर  40  करोड़  रुपए  की  कथित  बरबादी

 5802.  श्री  ज्योतिमंय  बस  :  क्या  पट्ोलियम  शौर  रसायन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन  का  ध्यान  बम्बई  से  प्रकाशित  अंग्रेजी  साप्ताहिक  दिनांक
 27  1973 के

 में  एन०  जी०  सी०  वैस्ट्स  रुपीज  कोर्स  40a  श्रान डड  वेलस  तथा  प्राकृतिक  गैस  श्रायोग ने  40

 करोड़  रुपये  तेल  पर  बरबाद
 ”'

 शीर्षक  के  भ्रंतगंत  प्रकाशित  एक  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया

 है
 ;

 शर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रया है  ?

 पेट्रोलियम  ae  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलवीर  fag)  )

 एवं  प्रकृतिक गैस  श्रायोग के  चेयरमैन  की  विभिन्‍न  aril की  जांच  करने  के  लिये  कहा

 गया है  ।

 MAAS  लाइट  रेलवे  के  हल पनर्वास काय भ्छ् कार्य  के  लिये  पूर्व  रेलवे  के  हावड़ा  डिवोजन
 के  mterattcat  को  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  पेश  किया  जाना

 5803.  st  ज्योतिमंथ बस  :  कया  रेल  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हावड़ा-प्रामता  हावड़ा-शीश्रालखाला  लाइट  रेलवे  की  वकंशाप  sSTHUT  श्रौर  तन्य

 भास्तियों  की  जांच  करने  श्रौर  पुनर्वास  कार्य  के  लिये  की  जानें  बाली  कार्यवाही  को  बताने  के  इन०  एन०

 सी०  की  EGeTaT .  .  में  17  जुलाई  ,  1972  एक  समिति  नियुक्ति  की  गई  थी
 जिस

 की
 ~ N* Taf  श्रौर  mast  से  सम्बन्धित  samt  afirnrfeat  श्र  पूर्व  रेंलबे  के  हावड़ा  डिवीजन  के

 प्रभागीय  लेखाधिकारी  ने  सहायता  की  थी  ;

 यदि  तो  क्या  इस  समिति  ने  हाल  ही  में  अपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  पेश  कर  दिया  है  ;

 )  यदि  तो  इसके  मुख्य  निष्कष  क्या  हैं  ;

 (=)  इस  प्रतिवेदन  को  सभा-पटल  पर  न  रखें  जाने  के  क्या  कारण

 रेल  संत्रालय में में
 उपमंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  कुरेशी )  :

 17-7-72  कें  रेलवे  बाघ  झादेशों  के

 भ्रनुपालन  में  पूर्वे  रेलवे  ने  यह  सर्वेक्षण  समिति  नियुक्त  की  है  ।

 जी  at

 (i)  चल  स्टाक  में  से  फिश  पटरियों  ग्रौर  फिटिंग के  बहुमूल्य  सामान  गायब हैं  ;

 (ii)  रेल  पथ  पर  बाजार a  कोयलें  के
 डिपो  बन  गये  हैं

 (iii)  इन  दो  लाइट  रेलों
 की  परिसम्पत्तियों के  पुनःस्थापन में  लगभग  82  लाख  रुपये  खर्च  होंगे

 (iv)  दो  लाइट  रेलों  को  फिर  a  चाल  करने  में  लगभग  53.0  सप्ताह  लगेंग े।

 (=)  विभागीय  सर्वेक्षण  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  रिपोर्ट  के  संबंध  में  ऐसा  करना  झावश्यक  नहीं

 8
 '  *



 13  1895  )  लिखित  उत्तर

 बिजली  परामर्शदाती  से  वारों  के  क्षेत्र  में  [<-ATHTT  क्षेत्र  का  एकाधिकार

 5804.  श्रो  ज्योतिर्मय  बस  :  क्या  सिचाई  ale  विद्यत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  अनुभव  प्राप्त  और  सिद्धहस्त  विशेषज्ञ Awa ~)  व्यक्तियों की  उपलब्धता के

 जद  बिजली  परामशंदात्नी  सेवाओं  के  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  पूरी  तरह  से  एकाधिकार बना  टु है

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  गैर-सरकारी  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  के  लिये  कार्यवाही  करना  है
 भ्र

 यदि  तो  कैसे
 ?

 सिंचाई
 शौर  विद्युत मं  ्रालय  में

 उपमंत्री
 (sit बाल

 गोविन्द  वर्मा )  :  से
 :

 नहीं
 ।  जल-विद्युत

 awa  के  मामले  में  गौर  इंजीनियरी  के  लिए  परामर्श-कार्य  का  एक  बड़ी  भाग  केन्द्रीय  श्र  राज्य

 सरकारों  के  धीन  श्रभिकल्प  संस्थानों द्वारा  किया  जाता  है  ।  तापर्विद्युत  परियोजनाओं  के  मामले  मुख्य  रूप से
 तीन

 प्रतिष्ठित
 स्वतंत्र  परामशंदाता

 जिनमें  से
 दो

 निजी  क्षेत्र  में  तथा  एक  सरकारी  क्षेत्र  में  है
 सरकारी

 क्षेत्र में  ताप-क्षेत्र  में  परामर्शदाता  सेवाद्यो  का  Way Hwy करने  के  लिये  अर  प्रस्तावों  पर  बिचार किया  जा

 रहा है  ।

 बिजली  योजनाश्रों  को  योजनाश्रों  से  सम्बद्ध  weer

 5805.  श्री  राम  भगत
 क्या  सचाई  We  झ  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि श्री  रघनन्दन  लाल

 (=)  क्या  सरकार  इंस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि
 बिजली  योजनाओं  को  पंचवर्षीय  योजनाओं  से  सम्बद्ध  नहीं

 करना  चाहिये  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें
 ?

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  श्रौर र  :  एक  सतत  प्रकिया  होने
 कं

 कारण  विद्युत  विकास  के  लिए  दीर्घकालिक  झ्रायोजन  ग्रपेक्षित  है  ।
 विद्युत  विकास  के  लिए  दीधेकालिक  संदर्शी

 योजना  बनाना  T WaT ES I है  ।  दीघंकालिक  योजना  के  साथ  ares  ate  पंचवर्षीय  विद्युत  योजनाओं  के

 अनुरूप  किया  जाना  चाहिए  |

 इलाहाबाद  के  लोको  शेड  के  फिटरों  द्वारा  श्रभ्यावेदन  दिया  जाता

 5806.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पंडिय  क्या  रेल  मंत्री
 इलाहाबाद  के  लोको

 शैड के  फिटरों द्वारा  अभ्यावेदन
 दिये  जाने  के  बारे  में  19  दिसम्बर

 की  कृपा  करेंगे कि

 197  2  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5,032  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 क्या  अपेक्षित  जानकारी  इस  बीच  wafer  कर  ली  गई  है

 यदि  तो  उसका  सार  क्या  है  ;  श्रौर

 यदि  दो  क्षत  सुचना  कब  तक  एकत्र  कर  ली  जायेंगी  और  सभा  पटल  पर  रखी  जायेंगी ?

 गयी  रेस  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 मुहम्मद  शफ़ो  कुरेशी  :  से  अपेक्षित सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी
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 13  1895  )  लिखित  उत्तर

 Compensation  for  Loss  of  Life  and  Property  in  Railway  Accidents

 5807.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Railways  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  decision  regarding  grant  of  compensation  for  the  loss  of  life

 and  property  sustained  as  a  result  of  Railway  accidents  is  taken  by  Govern-

 ment;  and

 (b)  if  so,  the  basis  thereof  ?

 of  Raitw  (Qhri  M The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  SULLY  ays  (badd  a  fi  ohd.  Shafi  Qureshi)  :

 (a)  No  decision  tc  grant  compensation  on  a  basis  different  from  the  existing
 laws  has  been  taken  by  Government.

 (b)  Does  not  arise,

 शोरान्र  निलम्बूर  रेलवे  लाइन  का  कालीकट  तक  बढ़ाया  जाना

 5809.  श्री  ato  एच०  मोहम्मद  कौया  :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शौरानूर-निलम्ब्र  रेलवे  लाइन  को  लाभप्रद  बनाने  के  लिये  इसको  कालीकट  तक  बढ़ाने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ;  श्रौर

 यदि  ह  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रस्ताव  की  संभावना  की  जांच  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  सत्री  मुहम्मद शफ़ी  :  जी  नहीं

 कठिन  वित्तीय  स्थिति  at  यातायात  की  स्वल्प  संभावना  को  देखते  हुए  फिलहाल इस  लाइन  के  निर्माण

 के  संबंध में  विचार  करना  कठिन  होगा  |

 सलेशिया से  विद्युत  प्रयत्नों  के  लिए  उपकरणों की  सप्लाई

 5811.  भी  एम०  एस०  संजीवी  राव  :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तीन  विद्युत  संयंत्रों
 क

 लिये  उपकरणों  की  सप्लाई  हेतु  मलेशिया  सरकार  के  साथ  किसी  करार  पर

 हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 सिचाई  श्रौर  वियत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  )  :  श्रौर  :
 भारत  हैवी  इलैक्ट्रीकलज

 लिमटेड को
 197

 में  मलेशिया  के  राष्ट्रीय  विद्युत  बोर्ड  से
 मलेशिया

 में
 पोर्ट  डिक्सन

 के
 स्थान  38,007,052

 मलेशियन  डालर  (9.  31  करोड़  की  लागत  पर  le al  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  120  मैगावाट  क्षमता

 के  तीन  तेल  द्वारा  प्रज्वलित  के
 स्थापना  तथा  उन्हें  चालू  करने  का  ध. डर  प्राप्त

 हुभा है  पहले ने  बायलर को  get ay fafa की  तिथि  से  30  माहू  की  अन्दर  स्थल  पर  स्थापित  किया  जाना  तथा  चालू
 किया  जाना  है  इसके  पश्चात्‌  दूसरे  बायलर

 के
 38

 माह  के  अन्दर  तथा सम्पूर्ण कार्य  को  62  माह  के  अन्दर

 पूर्ण  किया  जाना  है  ।

 इसके  अतिरिक्त, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज भारत  हैवी  इलैक्ट्री  कल्ज
 लिमिटेड

 को
 1970

 में
 मलेशिया

 के  राष्ट्रीय  विद्युत  ats
 से  5,  उन्हें थ 50,000  qe fae  क्षमता  के  दो  बायलरों  की  सप्लाई  स्थापना  तथा  चालू  करने

 का  श्रा्डर  प्राप्त हुआ  है
 ।

 हन
 बायलरों  का  मलेशिया  में  उनके  स्थलों  पर  स्थापना  कां  कार्य  पहले  ही  विभिन्‍न  चरणों  में  है  ।

 6]
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 नई  दिल्ली  स्टेशन  पर  नियुक्त  पासंल  क्लकों  का  कालका  स्टेशन  की  स्थानांतरण करना

 5812.  श्री  महादीपक  fag  शाक्य  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  कार्य  कर  रहे  कुछ  पार्सल  क्लर्कों  को  दुव्यवहार  तथा  कदाचरण  के  कारण

 1973  में  कालका  स्टेशन  पर  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  था  ;

 क्या  उनका  स्थानान्तरण  रट  कर  दिया  गया  है  ae  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 क्या  वर्ष  1972  में  प्रेषित  संतरों  पर  न्यून  शुल्क  वसूल  न  करके  प्रशासन  को  राजस्व  के  रूप
 में

 हातिं  पहुंचाने
 के  ्रारोप  में  रेलवें  बोर्ड  का  सतकंता  उनके  विरुद्ध  जांच  कार्यवाही  कर  रहा  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  प्रतर  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  wat  :  केवल  एक  पार्सल  क्लर्क  को  नयी
 दिल्‍ली से  कालका  स्थानान्तरित  करने  का  भ्रादेश  दिया  गय  था  लेकिन  इस  स्थानान्तरण  को  2०५,  जांच  पड़ताल

 होने  तक  रोक  दिया  गया  है  ।

 सम्बन्धित  पार्सल  art  कुछ  ara  कर्मचारियों  सहित  संतरों  के  एक  प्रेषण  पर  श्रवप्रभार  की  कथित  ना
 के  एक  मामले में  शामिल था  ।  इस  इस  मामले  की  रेलवे  बोर्ड  के  सतर्कता  निदेशालय  द्वारा  जांच

 की  जा  रही  है  ।

 जांच  के  परिणाम  को  देखते  हुए  सम्बन्धित  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कार्रवाई  की  जायेगी  |

 Criteria  for  laying  New  Railway  Lines  in  A  diva Ws  | si  Areas

 5813.  Shri  B.S.  Chowhan  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  tostate :

 Shri  Bhagirath  Bhanwar  :

 (a)  whether  there  are  less  Kilometrage  of  Railway  lines  in  Madhya
 Pradesh  as  compared  to  that  in  other  States;

 (b)  whether  there  has  been  a  demand  for  laying  Railway  lines  in  Adivasi

 areas  for  the  last  20  years;

 (c)  whether  the  Central  Government  have  laid  down  any  criteria  for

 laying  new  Railway  lines  in  such  areas;  and

 (d)  if  so,  the  gist  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi

 Qureshi)  :  (a)  No,  Sir.  The  Kilometrage  of  railway  lines  in
 is  more  than  in  all  other  States  excepting  Uttar  Pradesh,

 Madhya  Pradesh

 (b)  Yes.

 (c)  &  (d)  Under  extant  rules,  new  Lines  shou  Id  be  financially  remunera-
 tive,  yielding  a  return  on  the  capital  investment  of  6*75%  by  the  conventional
 method  and  10%  by  the  discounted  cash  flow  meth  od,  unless  they  are  required
 for  strategic  reasons.  By  and  large,  only  those  lin  65

 serving  the  establishment
 of  heavy  industries,  exploitation  of  mineral  and  natural  resources,  expansion
 of  port  facilities,  etc.  fulfil  the  criteria  of  financial  remunerativeness.

 However,
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 or  construction  of  new  rail  lines  required  for  the  developmental  purposes,
 in

 backward  regions  of  the  country,  as  stated  by  Minister  of  Railways  in  his

 budget  speech,  a  new  approach  is  under  consideration  on  the  following  basis:—

 (i)  Exemption,  full  or  partial,  from  payment  of  dividend  liability  to

 the  General  Revenues  during  the  period  of  construction  and  for  a

 specific  number  of  years  after  completion  and  opening  to  traffic

 (ii)  Participation  of  State  Governments  or  Iccal  authorities,  in  reducing
 the  cost  of  construction  by  giving  the  land  and  labour  content  of

 construction  free  of  cost;

 (iii)  Suitable  adjustment  upwards  of  fares  and
 freight

 structure
 appli-

 cable  to  the  newly  constructed  line.  which in  common  parlance  is

 and called  of  chargeable

 (iv)  Levy  cf  fares  and  freight  on  a  discontinuous  basis  so-es  to  be  a  set-

 off  against  telescopic  structure  of  standard  fares  and  freight

 दिल्‍ली  ate  गाजियाबाद के  बीच  दध  का  atat  डिब्बों  पर  चढ़ता

 5814.  कुमारी  कमला  कमारी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यासरकार  को  पता  है  कि  दिल्‍ली  श्रौर  गाजियाबाद  के  बीच  विशेषकर सुबह  प्रौर  शाम  के  समय  चलने

 वाली  रेलगाड़ियों  में
 दूध  विक्रेता  सधी  यात्री  डिब्बों  में  चढ़  जाते  हूँ  तथा  रेलवे  श्रधिकारी  दूध  विक्रेताओं

 के  fara कोई
 कार्यवाही  करने  में  अ्रपनी  wanda  प्रकट करते  हैं  श्रौर  इसके  परिणामस्वरूप यात्रियों  को  इन  लोकल  रेलगाड़ियों
 में  भारी  भ्रसुविधा  का  सामना  करना  पड़ता  है  ;  श्रौर

 (a)  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  कुरेशी  :  ate  :
 सरकार  को  पता  है

 कि
 दूध  वाल  दिल्‍ली

 are  गाजियाबाद
 के

 बीच  विशेष
 रूप  से  सुबह झर  शाम  के  समय  कुछ

 गाड़ियों में  यात्ना  करतें  हैं  लेकिन यह

 नेश्चित  करने  के  लिये  टिकट  जांच  कर्मचारी  जांच  करते  हैं  कि  उनकी  वजह  से  अन्य  यात्रियों  को  परिह्ाये

 भ्रसुविधा  न  हो  |
 दिल्‍ली से  8.

 30
 बजें  छूटने

 वाली  2  डाउन  ए०  टी०  डी०
 सवारी  गाड़ी  जिसमें  अधिकांश

 दूधिय  यात्रा करते  कुल  120  सीटों  की  वहन  क्षमता  वाली  2  बोगी  उनके लिए  श्रलग से  निर्धारित
 है

 ।

 पलवल  श्रौर  दिल्‍ली  के  बीच  बिजली  से  चलने  वाली

 5815.  श्री  श्ररधिन्द  एम०  पटेल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  निकट  भविष्य  में  पलवल  श्रौर  दिल्‍ली  के  बीच  बिजली  की  एक  रेलगाड़ी  चलानें  कोई

 यदि  at,  तो  कब  से  ;  श्रौर

 क्या  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद
 :

 से  :  दिल्ली
 क्षेत्र में  प्र्न्त  नगर

 श्रौर  उप-नगरीय  यातायात  संबंधी  श्रावश्यकताश्रों  के  लिए  महानगर  परिवहन  की  संगठन  रेलवे  द्वारा

 हारिकता  भ्रध्ययन  किया  जा  रहा
 उनकी  रिपोर्ट

 की
 प्राप्ति  ह  के

 बाद  श्रपेक्षित  निर्माण-कार्य  की  व्याप्ति
 के  Uae  जिसमें  बिजली  गाड़ी  चलाने का  प्रश्न  भी  शामिल है  ।  श्रन्तिम  विनिश्चय

 किया  जायेगा
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 कम्पनियों  हारा  लाभ  को  राशियों  के  वितरण  पर  रोक

 5816.  श्री  बी०  ato  नायक  :  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  वितरण  की  जाने  वाली  लाभ  की  राशि  पर  समयबद्ध  रोक  लगाने  श्रौर  उस  लाभ  को

 पांच  ad  की  अवधि  के  लिये  उद्योग  में  लगाने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ है  |

 यदि  तो  किससे  ;  श्रौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  श्रार०  :
 श्रीमान

 ।

 तथा  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 ब्राड  गेज  श्रेणी  को  एक  किलोमीटर  रेलवे  लाइन  पर  काम  सें  लगे  कुशल
 तथा  )  श्रमिकों  का  श्रनुपात

 5817.  श्री  वी०  ato  नायक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 ब्राड  गेज  श्रेणी  के  एक  किलोमीटर  रेलवे  लाइन  पर  रोजगार  की  कुल  कितनी  सम्भावनायें  हैं  ;  श्रौर

 (a)  उनमें  से  कुशल  तथा  अकुशल  श्रमिकों  का  श्रनुपात  कितना  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  कुरेशी  )  :  ग्रोर :  कुशल  और  agua  कर्मचारियों की
 संख्या  बहुत  से  कारकों  जैसे  कार्य  का  उपयोग  में  श्राने  वाले  उपस्कर  को  ध्यान  में  रखकर  निश्वित

 की  जाती है  ,  किलोमीटर  दूरी  ्रंथवा  रेल  पथ  के  अधार  पर  नहीं  |

 श्ार्घ्न  प्रदेश  के  राज्य  पाल  के  परामर्शदाता  के  साथ  विद्युत  संकट  पर  हुई  बातचीत

 5818.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  सिचाई  और  fara  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उन्होंने  प्रां श्र  प्रदेश  के  राज्यपाल  के  परामर्शदाता के  साथ  राज्य  में  विद्युत  संकट के  बारे  में  बातचीत

 की  थी  ;  ait

 यदि  तो  इस  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय में  उपमंत्री  (sit  बालगोविन्द वर्मा  ):  तर  :  हां  ।  सिचाई  ate

 विद्युत  मंत्री  ने  राज्य  में  विद्युत  स्थिति  के  संबंध  में  रांध  में  73.0  को  द्रांध्र  प्रदेश  के  राज्यपाल  के  सलाहकार

 क  साथ  विचार-विमर्श  किया  था  ।

 सिंचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  ने  सुधार  sham  विकास  के  लिये  बहुत  से  सुझाव  दिए  |  इनमें  निम्नलिखित

 शामिल  है

 (1)  केन्द्रीय  जल  ak  विद्युत  य्रायोग  मचकुंड  ole  बलिमेल  से  श्रेष्ठतम  नियमन  की  जांच  करने  के  लिए

 एक  बैठक  बुला  सकता है  ताकि  ग्रांध्र  प्रदेश  में  विद्युत  की  कमी  में  कुछ  सी  मा  तक  राहत  मिल  सके  श्रौर  बलिमेला  बिजली
 र  को  चलाने  के  लिये  काफी  जल  भी  सुनिश्चित किया  जा  सके  ।

 (2)  यदि  झ्रावश्यक  हो  तो  मचकुंड  बिजली  घर  श्र  बलिमेला  तथा  ग्पर  सिलेरू  में  विद्युत  के  उत्पादन
 हत

 के  संबंध  में  उड़ी सा  श्रौर  झां  धप्रदेश  के  बीच  जल  की  निर्मक्तता  के  नियम  ate  विद्युत  के  बंटवारे  के  लिए  एक  संयुक्त
 प्रबंधक  बोर्ड  गठित  किया  जाए  |

 (3)  सिंचाई  भ्र  विद्युत॒  मंत्रालय  के  एक  विशेषज्ञ  दल  रामगुण्डम  ‘a’
 विद्युत

 जो  कि  37.  5
 मेगावाट  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  के  प्रति  5  मेगावाट  विद्युत-उत्पादन  कर  रहा  की  कार्यप्रणाली  का  श्रध्ययन  करना

 चाहिए ।

 (4)  भ्रनुसुची  के  अनुसार  कोठागुंडम  ख  aa  के  पहले  यूनिट  को  1973  में
 चालू

 करने  के  far  प्रयत्न

 किए  जानें  चाहिए
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 (5)  राज्य  बिजली  बो  द्वारा  विद्युत  केद्रों  को  पत्थरों  से  रहत  अच्छे  प्रकार  के  कोयले  की  सप्लाई  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  एक  विशेष  भ्रिकारी  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 (6)  1973-74  के  दौरान  लोग्नर  सिलेरू  परियोजना  के  लिए  4  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  धन  की  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिए  ।

 (7)  विजयवाड़ा  ताप  परियोजना  (2x  200  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी

 श्रार ६  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  में  श्रनिर्णोत  पड़े  मामले

 5819  श्री  बाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रान्ध्र  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  में  भ्रनिर्णीत  पड़े  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 ये  मामलें  कब  से  श्रनिर्णीत पड़े  है  ;  और

 इन  मामलों को  निपटाने  में  विलम्ब  करने  के  क्या  कारण  हूँ  ।

 न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  श्रार०  :  1972 के  अन्त  में  लम्बित  मामलों  की

 कुल  संख्या  19,527  जिनमें  15,892 मुख्य  मामले  थे  श्रीर  3,635  प्रकीर्ण  मामले  थे  |

 मुख्य  मामलों  के  लम्बित  रहने  की  wats  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  प्रकीर्ण  मामलों  की  बाबत

 ऐसी  जानकारी  तुरन्त  उपलब्य  नहीं  वह  मालूम की  जा  रही  है  शौर  मालूम  होने  पर  सदन  के  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी ।

 (i)  मामलों  के  संस्थित  किए  जाने  में  वृद्धि  ;  पर ह

 (11)  निर्वाचन्-्या  जिनकी  सुनवाई  में  सात  न्यायाधीश  लगे  हुए  हैं  ।

 मख्य  मामलों की  संख्या  नकब से  लम्बित

 ae

 1965

 1966

 17  1967

 70  1968

 259  1969

 824  1970

 3,872  1971

 11,143  1972
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 द्ाध्र  प्रदेश  में  बिजली  को  कटौती

 5820.  श्री  वाई०ईश्वर  रेड्डी  :  कया  सिचाई
 और  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 क्या  झांध्र  प्रदेश  सरकार  ने  हाल  में  10  से  15 प्रतिशत तक  बिजली  की  कटौती  करने  की  घोषणा की

 यदि  तो  बिजली  की  कटौती  करने  से  राज्य  में  प्रौद्योगिक  तथा  कृषि  उत्पादन  पर  कितना  प्रभाव  पड़ेंगी
 श्

 राज्य  में  बिजली  की  कटौती  कब  तक  रहेगी
 ?

 जी  पा ॥  आध्र  प्रदेश  सरकार  ने  25

 1973  से  मांग  श्रौर  ऊर्जा  पर  10 प्रतिशत से  50  प्रतिशत तक  बिजली की
 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  MU, GEL

 (52९६  लार कटौती  लाग  की  है  |

 श्रोद्योगिक  तथा  कृषि  पर  बिजली  की  कटौती  के  प्रभाव  का  कोई  विस्तृत  savers  मूल्यांकन  नहीं  किया
 गया है  ।

 रामागुडम ताप  विद्युत्‌  केन्द्र  62.  5
 मैगावाट  यूनिट  जो  भ्रनिवाये  रूप  में  बंद  के  पुनः  चालू  होने  तथा

 कोठागुडम  केन्द्र  110 मैगावाट के  यूनिट  के  1973 में  चालू  हो  जाने  से  बिजली की  कटौती की
 स्थिति

 सुधार  हो  जाएगा  ।  इसके  चालू  हो  जानें  तरां  ध्  प्रदेश  को  र
 कल

 समय  के  लिए  बलिमेला  बच्चुत  से
 भी  सप्लई

 उपलब्ध  किए  जाने  की  संभावना  है  |

 उद्योग  तथा  विनियमन  )  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  मेसस  एण्ड  नफ्य  मसस
 एग्लोथाई  कारपोरेशन  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 5821.  श्री  कृ०
 एस०  चावड़ा :  क्या  पट़ोलियम प्रौर  रसायन  मंत्री  20  1973  के  अ्रतारांकित प्रश्न

 संख्या  3  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  उद्योग  तथा  अधिनियम के  उपबन्धों

 का  उल्लंघन  करने  के  कारण  मैससे  स्मिथ  एण्ड  नेफ्यू  श्र मैसर्स  एग्लोथाई  कारपोरेशन  के  विरुद्ध  कार्यवाही  कब  से

 विचाराधीन है  तथा  कब  तक  पुरी  हो  जायेगी  ?

 पट़ोलियम  at  रसायन  मंत्रालय में  उपमंत्री  दलबीर  fag) :  मैसर्स  स्मिथ  एण्ड  नेफ्यू  लिमिटेड के

 पास  नीविया  क्रीम  तथा  नीविया  स्किन  श्रायल  के  निर्माण  हेतु  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  था
 |

 उन्होंने
 कई  जिसमें

 नीचिया  वेनिसिंग  क्रीम  भी  शामिल  के  निर्माण हेतू  एक  सी०  ato  बी०  लाइसेंस  के  लिए  प्रार्थना-पत्र  दिया  था  तथा

 यह  सरकार  के  विचाराधीन  है

 ऐंग्लोथाई  कारपोरेशन  लिमिटेड  डी०  जी  o2toe ° ०  डी०  की  सुची  में  नही ंहै  इसलिए  इस  कम्पनी  के  बारे  में
 ०५  NS

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  विस्तृत  व्योरे  मांगे  गये  हैं  |

 हिन्दुस्तान  एंटीवायोटिक्स  लिमिटेड  को  विटामिन  सी  परियोजना  के  कायें

 5822.  श्री  के०  एस०  चावड़ा  क्या  पैट्रोलियम  झर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड  की  विटामिन  सी  परियोजना  की  बततैमान  स्थिति  क्या  है

 इस  कारखाने  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  कब  रो  ग्रारंभ  हो  जायेगा  तथा  इस  उत्पादन  को  कब  से  बाजार में
 बचा  श्र

 क्या  इस  परियोजना  के  क्रियान्वयन  में  हुए  श्रत्यघिक  विलम्ब  के  लिए  किसी  पर  कोई  जिम्मेदारी  डाली  गयी
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 तौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  1  )
 :  और  :  विटामिन  सी  के

 विनिर्माण  के  लिए  संयंत्र  की  प्रतिस्थापना  हो  चुकी  है  ate  इससे  परीक्षण  उत्पादन  हो  रहा  है  लगभग  6  महिनों

 में  इससे  वाणिज्यिक  उत्पादन  के  प्रारंभ  होने  की  है  |

 जी  नहीं  ।  निम्नलिखित विभिन्‍न  लक्ष्यों  के  कारण  परियोजना  के  कायेन्वयन  में  विलम्ब  हुभ्मा  ;

 (1)  देशीय  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करने  एवं  प्रमाणित  करने  में  किये  गये  दीर्धाविधि  प्रयास

 (ii)  पाक  भारत  युद्ध  के  दौरान  पाकिस्तान  में  प्रमुख  उपकरण  के  जहाजों  का  रोका  जाना  ;

 (iii)  सीमैण्ट  एवं  इस्पात  श्रादि  की  श्रतुपलब्धि  जो  उपक्रम  के  नियंत्रण  से  बाहर है  |

 Provision  of  Water  Coolers  at  Pali  (Marwar)  Railway  Station

 5828.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Mioister  of  Railways  be  pleased  to  state

 the  reasons  for  not  providing  coolers  at  Pali  (Marwar)  Railway  station  to

 supply  cold  water  to  passengers?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  ShafiQureshi)  :

 Adequate  arrangements  for  the  supply  of  cold  water  to  passengers  already
 exist  at  this  station.

 Dirty  Waiting  Rooms  at  Marwar  Junction

 5824.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  First  Class  and  Second  Class  Waiting  Rooms  and  Bath  Rooms

 at  Marwar  Junction  remain  dirty  and  have  been  constructed  unsystems  tically;
 and

 (b)  whether  Railway  Department  propose  to  make  improvements  therein

 and  if  so,  by  what  time?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :

 (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 Badges  for  Ticket  Checking  Officials

 5825,  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  cf  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  ticket  checking  officials  wear  badges  on  their  dresses  indi-

 cating  their  names  and  designations;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.
 Shafi  Qureshi)  :

 (a)  and  (b)  :  Ticket  Checking  officials  wear  badges  on  their  dresses  indi-

 cating  the  designation.  Instructions  have  also  been  issued  for  the  issue  of

 Name  Badges  to  Ticket  Checking  Staff  detailed  at  two  or  three  major  Stations
 on  each  Railway.
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 ee a

 उड़ीसा में  रेलथे  यात्रियों  का  श्रांदोलनकारियों के  हिसात्मक  दंगों
 से  सामना

 5826.  श्री  समर  गुह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  फरवरी  महीने  में  पश्चिम  बंगाल  श्रौर  उड़ीसा  के  बीच  यात्ता  कर  रहे  तथा  उड़ीसा में  कुछ  रेलवे
 स्टेशनों  पर  रेलवे  यात्रियों  को  प्रदर्शनकारियों  के  हिसात्मक  दंगों  का  सामना  करना  पड़ा  था  ;

 )  यदि  तो  ऐसी  कितनी  घटनाए  हुई  ate  इसके  परिणामस्वरुप  हुए  हताहतों  की  संख्या  कितनी  है  :  र

 एसी  स्थिति से  निपटने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  :

 इस  तरह की  5  घटनाएं  हुई  थी  श्रौर  कुछ  व्यक्तियों  के  हताहत  होने  की  रिपॉट  मिली थी

 रेलों  की  सुरक्षा  शाखा  राज्य  पुलिस  की  कार्यकारी  श्रौर  झासुचना  शाखाओं  से  निकट  सम्पर्क  रखती है
 भर

 वे  रेलों  के  संचालन  महत्वपूर्ण  संस्थापना्रों  की  सुरक्षा  को  प्रभावित  करने  वाले  मामलों  से  सम्बन्धित  सूचना का
 श्रादान-प्रदान  करती  है  ।

 2)  जब  किसी  गड़बड़ी  की  सम्भावना  होती  यथास्थिति  राज्य  पुलिस  श्रथवा  रेलवे  सुरक्षा  दल  दूबारा  मेघ

 खण्डों  में  रेल-पथ  की  गश्त  मेंध-स्थलों  की  निगरानी  की  जाती  है  |

 (3)  जिन  क्षेत्रों  में  गड़बड़ी  की  सम्भावना  होती  उनमें  स्थित  रेलवे  स्टेशनों  पर  सुरक्षा  प्रबन्धों को
 करने

 के  अलावा
 प्रभावित  खण्डों  में  गाड़ियों  की  मार्ग  रक्षा  के  लिए  सरकारी  रेलवे  पुलिस  श्रौर  रेलवे  सुरक्षा दल  दुवारा

 कार्रवाई  की  जाती है  |

 (4)  जब  भी  ्रावश्यकता  होती  स्थानीय  पुलिस  सैसपिक  acarat  क ेनिकट  स्थित  रेलवे  स्टेशनों  रेल-पथ

 को  व्यवस्था  |

 (5)  रेल  सम्पति  जैसी  राष्ट्रीय  परिसम्पतियों के  विनाश  के  प्रभावों  की  श्रोर  जनता  का  ध्यान  दिलाने  के  लिए
 पाय  किये  गये  हैं  ।  इस  प्रसंग  में  रेलवे  बोड  श्रौर  क्षेत्रीय  रेलों  दवारा  प्रेस  विशेष  लेख/पस्तिकांए  प्रकाशित  की

 जाती  है
 ।

 अधिकारियों  श्र  अरन्य  व्यक्तियों  द्वारा  रेडियो  वार्ताश्रों  का  भी  श्रायोजन  किया  जाता  है  |

 (6)  राष्ट्रीय  रेल  उपयोगकर्ता  परामर्श  समिति  की  बैठकों  में  भी  इस  विषय  की  प्रस्तुत  करके  इस  सम्बन्ध  में

 उनका  सहयोग  मांगा  जाता  है  ।

 (7)  रेल  सम्पति  के  विनाश  के  लिए  दण्ड  को  श्रौर  कड़ा  करने  के  उद्देश्य  से  भारतीय  रेल  1890  में

 पंशोधन  किया  जा  रहा  है  ।

 यात्रियों  के  बेहतर  सुविधाएं

 5827.  श्री  बनमाली  पटनायक  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  यात्रियों  को  बेहतर  सुविधायें  देने  के  लिये  कदम  उठायें  गये

 श्रब  तक  कितनी  सफलता  सिली  है  :

 क्या  afore  बुकिंग  की  दस  दिन  की  समय  सीमा  में  करने  से  लोगों  को  सहायता  मिली  और  यदि

 हां,तो  किस  प्रकार  से  :  श्रौर

 रेलों  में  भीड़-भाड़  कम  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें  जायेंगे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  sql  मुहम्मद  शफ़ी  :(%)  सभी  स्टेशनों  पर  बुनियादी  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  करने  नौर  जहां  भ्रावश्यक  समझा  गया  वहां  वर्तमान  में  बृद्धि  करने  के  लिए  कार्रवाई  की

 गयी

 भारतीय
 रेलों  पर  यात्रियों के  लिए  बुनियादी  सुविधाश्रों की  व्यवस्था  करने के  काम  जैसे

 सभी  नियमित
 स्टेशनों  wie  झं  डी  स्टेशनों  पर  तीसरे  दर्जे  के

 प्रती  पीने  का  समुचित  रुप  से  भनुरक्षित
 फर्श

 वालें
 टिकट  देने  की

 सम  चित  व्यवस्था  श्रौर  छायादार  वृक्ष  तथा  सभी  हाल्ट  स्टेशनों  पर  पटरी  की  सतह  वाले

 एक  छोटा  प्रतीक्षा  जो  टिकटघर  का  भी  काम  व्त्तियां श्रौर  छायादार  पूरे  किये  जा  चुके  है ं।
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 परिक्षण  के  तौर  पर  सभी  दर्जों  में  ग्रग्रिम  ग्रारक्षण  की  समय-सीमा  15-11-1972  14-12-1972

 तक  की  एक  महीने  की  अ्रवधि  के  लिए  बढ़ायी  गयी  थी  ।  श्रगामी  ग्रीष्म  ऋतु  को  भीड़-भाड़ की  Walaa  यह  परीक्षण  फिर

 किया  जायेंगा  श्र  तत्पश्चात  उसके  परिणामों  का  अध्ययन  किया  जायेगा  |

 रेलों  में  भीड़-भाड़  दूर  करने  के  लिए  जो  कार्रवाई  सोची  गयी  उसमें  निम्नलिखित  काम  शामिल

 (i)  डीज्लीकरण|विजलीकरण  दवारा  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  की  वहन  क्षमता
 में  वृद्धि  ।

 (ii)  भीड़-भाड़  की  अवधियों  में  यातायात  की  निकासी
 के  जहां  परिचालन

 की  दृष्टि  से  व्यावहारिक  विशेष

 गाड़ियां  चलाना  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  में  श्रतिरिक्त  डिब्बे  लगाना
 ।

 (1)  श्रतिरिक्त  गाड़ियां  वर्तमान  गाड़ियों  का  चालन-क्षेत्र  बढ़ाना  जहां  तक  व्यावहारिक  हो  उनके

 डिब्बों  को  संख्या  भी  बढ़ाना  ।

 (iv)  ग्रतिरिकत  टिकट  एवं  आरक्षण  खिड़कियां  खोलना  बौर  ग्रावश्यकेतानुसार  उनके  काम  के  घंटे  बढ़ाना

 विदेशों  के  सहयोग  से  तेल  शोधक  कारखानों  की  स्थापना

 5828.  श्री  समर  गुह  :  पैट्रोलियाम  श्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  के  सहयोग  से  भारत  में  तेल  शोधक  कारखानें  स्थापित  करने  के  बारे  में  सहयोग  की  शर्तें क्या  हैं

 सहयोग  करारों  में  कौनसी  परियोजनाएं  सम्मिलित  हैं  शौर  उनको  पूरा  करने  के  लिए  निर्धारित  कार्यक्रम

 कपा  ह

 इन  परियोजनाओं  पर  रुपये  तेथा  विदेशी  मुद्रा  के  रुप  में  कितना  ब्यय  होने  का  श्रनुमान है  ?

 a
 शर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  भारत  में  तेल  शोधनशालाएं  स्थापित

 करने  क  लिए  विदेशों  से  सहयोग किये  जाने  के  बारे  में  कोई  मान्य  शर्तें नहीं  है  श्रौर  प्रत्येक  मामले  पर  इसके  गुणावगुणों

 के  ATATe  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 मद्रास  शोधनशाला  ही  एक  ऐसी  शोधनशाला  है  जो  अरब  तक  वंदेश  के  साथ  पहले  से  किये  गये  सहयोग  करार

 है

 मद्रास  शोधनशाला  के  वारे  में  कूल  निवेश  तथा  उसके  विदेशी  मुद्रा  vie  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 कूल  125,  000  रुपये

 विदेशी  मुद्रा  24,000  डालर

 Assault  on  Travelling  Ticket  Examiners  by  Anti-social  Elements

 5829.  Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  cf  travelling  ticket  examiners  killed  and  injured  as  a
 tesult  of  assaults  by  anti-social  elements  during  the  last  one  year,  Zone  wise;
 and

 (b)  the  nature  of  assistance  provided  by  Government  to  the  families  ot  the
 deceased  and  to  the  injured  ones?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Quresh  :

 (a)  &  (0)  A  statement  is  att  a  MALY ched.

 Statement

 oe

 Name  of  the  Railway  Number  of  Tra-  Nature  of  assistance  ren-

 No.  velling  Ticket  dered  to  the  injured
 Examiners  kil-

 led  and  injured

 during  last  one

 year
 ee

 Killed  Injured

 1 _il  Central  First-Aid.

 2  Eastern  4  Financial  assistance  given  in

 one  case.

 Northern

 North  Eastern  Medical  aid—Absence  treat-

 ed  as  on  duty”’—

 Legal  aid  in  one  case.

 Northeast  Frontier

 Southern

 South  Central

 South  Eastern

 Western  e

 Revenue  earned  in  the  Form  of  demurrage

 5880.  Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  revenue  earned  by  the  Indian  Railways  in  the  form  of  demurrage

 during  the  last  one  year  and  the  break-up  thereof,  Zone-wise;

 (b)  the  number  of  Government  Institutions  against  which  amount  of
 oy arrears  of  more  than  rupees  one  lakh  is  outstanding  in  the  form  of

 demurrage
 and

 (v)  the  steps  taken
 to  recover  the  arrears?

 १0



 13  1895 (  )  लिखित  उत्तर
 नाप ए  ए  ए  ए  एएए

 The  Deputy  Minister  in  the  Minist,

 द

 of  Rail  yays  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):

 (a)  The  amount  of  demurrage  charges  2alisec  by  the  Zonal  Railways

 during  1971-72  was  Rs.  635-68  lakhs  as  indicated  below:—

 (In  lakhs
 ot

 rupees)
 a  ला

 Railway  Amount

 Central  .  86-04

 Eastern.  179-58

 Northern  7°45

 North  Eastern  27-55

 Northeast  Frontier  12-01

 Southern  39°15

 South  Central  31-12

 South  Eastern  244  *  31

 Western  8°47

 635-68

 (b)  The  number  of  such  institutions  is  ULUTU  y-three.

 (c)  The  disputes  raised  by  the  parties  are  being  attended  to  and  constant
 efforts  are  being  made  by  the  Zonal  Railways  to  pursuade  the  parties  to  pay
 up  the  Railway  dues  as  early  as  possible.

 Nature  of  Books  sold  at  Book  Stalls  at  Railway  Stations

 to  state  :

 5831.  Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Reilways  be  pleased

 (a)  whether  Government  examine  the  nature  of  literature  which  is  kept
 on  the  book  stalls  at  Railway  stations  aad  whether  an  ybody  has  been  punished
 for  violation  of  any  rules  laid  down  by  Government  in  this  regard  ;

 (b)  whether  Government  have  any  proposal  under  consideration  to  the
 effect  that  one  person  or  one  firm  should  not  have  more  than  one  book  stall
 at  the  Railway  stations  ;  and

 (c)  whether  Government  hav  ">  PrTanvAltToA
 ६.  Lu  187

 tions  in  this  r  ९
 aorard

 eived  suggestions  from  many  institu-

 1.0
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Reilways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):

 (a)  Inspections  are  carried  out  by  departmental  officials  and  the  members  of  the

 Bookstall  Advisory  Committees  to  check  and  prevent  sale  of  objectionable

 literature  by  the  Book  stall  Contractors.  In  cases  where  contractors  are  found

 selling  such  literature,  necessary  action  is  taken  against  them  im

 terms  of  the  agreement.

 There  have  been  a  few  cases  of  sale  of  objectionable  literature  at  sta-

 tions  on  ceratain  Railways.  Suitable  action  was  taken  against  the  book
 stall

 contractors  either  by  issuing  waring  or  imposing  a  fine.

 (b)  and  (ec)  :  No.  But  a  review  in  the  light  of  Minister  of  Railways’

 statement  in  the  Lok  Sabha  on  21°3-1973  is  being  undertaken.

 Penalty  Realised  from  Ticketless  Passangers  during  1972

 5832.  Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased

 to  state  the  amountof  fine  recovered  from  the  Railway  passengers  detected

 travelling  without  ticket  in  trains  during  the  last  year  and  upto  January,

 1973,  Zone-wise.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi

 Qureshi)  :  Amount  of  fine  recovered  from  ticketless  passengers  during  tne

 year  1972  and  in

 January  1973
 is  as  follow

 गण  ne

 During
 I  2 Railway  J  निकलना  1973

 Rs.  Rs.

 Central  1,42,240  9,034

 Eastern  8,45,432  71,240

 Northern  3,55,781  10,180

 2,75,042  20,255

 578 N.F.  3,131

 Southern  49,207  5,957

 462 25,076

 S.E.  18,934  1,490

 Western  69,564 ्  7,001

 ne ee

 दावों से  सम्बन्धित  कर्मचारियों के  साथ  श्रनुचित  गठबन्धन के  कारण  ब्यापारियों को  दावों  के  भुगतान

 में  वृद्ध

 5834.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  के  संरक्षण  में  सामान  की  चोरी  के  कारण  दिये  जाने  सम्बन्धी  मामलों  में  वुद्धि  का
 कारण

 Ft  विभिन्‍न  स्तरों  पर  दावों  से  सम्बन्धित  के  साथ  व्यापारियों  ने  श्रनुचित  गठबन्धन  कायम  किया  हुआ

 ait

 यदि
 तो

 इस  प्रकार के  भुगतान  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है

 ?

 12.0



 13  1895  )  लिखित  उत्तर

 ———

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी
 श्र

 (  क्षतिपूर्ति  के  दात्रों  का  निवटार

 माल
 की

 कमी  की
 दावे की  रकम  श्रौर  दावेदारਂ  के  दावे  के  सम्बन्ध में  सभी  सम्बन्धित  अभिलेखों  की  सावधानी से

 छान  बीन  करने  के  बाद  उनके  गुण-दोष के  अधार  पर  श्र  वर्तेप्रान  कानूनी  उपबंधों  के  अंतर्गत  किया  जात है  ।  अधिक

 मूल्य  के  दावों  का  भुगतान  पहले  से  की  गयी  जांच  श्रौर  सम्त्रदूध  वित्त  द्वारा  सहमति  प्राप्त  होने  के  बाद  ह  ही  किया  जाता  है

 स्टेशन  मास्टरों  MIT  सहायक  स्टेशन  सास्टर  के  लिए  क्वार्टर

 5835.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 ऐसे  स्टेशन  मास्टरों  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  कुल  संख्या  कितनी  है  जिनको  क्वार्टर  दिये

 ग्य  3

 (a)
 FAT  स्टेशन  मास्टरों  और  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  का  शिफूट  ड्य्‌ठी ६ क  करने  वालें

 श्रत्यावश्यक  कर्म  वारियों

 के  रुप  में  वर्गीकरण  किया  गया  है  प्रौर  उनकी  संख्या  कितनी  है  जिनको

 .

 क्वाटर  नहीं  दिये  गये  हैं  jak

 यदिहां  ;  तो  उनके  लिये  क्वाटंरों  को  तुरंत  बनाने  के  लिए  भ्रतिरिक्त  धनराशि  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमन्त्री  मुहम्मद  शफी  करेशी  से  कट्ठी की जा की  जा  है  श्र

 पभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जोनल  श्रौर  डिवीजनल  मख्यालयों  में  पांच  वर्ष  से  श्रधिक  श्ावधि  तक  रखे  जाने  वाले  श्रधिकारी

 5836.  श्री  राजदेव सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एक  जोनल  और  डिविजनल  मुख्यालय  में  पांच  वर्ष  से  अधिक  अवधि  तक  रखे  गए  अधिकारियों  की  कुल
 संख्या  कितनी  है  ;  श्र

 उनको स्थानान्तरित न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  एल०  एन०  :  सूचना  इकट्ठी की  जा  रही  है  श्रौर  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेंगी ।

 प  रघु  को  रखने  की  कोर्ड किसी एक  स्थान  प  र  को  Ca  द द  MID  gare  अवधि  निर्धारित  नहीं  की  गयी  है  ।  प्रशासनिक

 अपेक्षाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थानान्तरण  झ्रावधिक  रूप  से  किये  जाते  हैं  |

 विद्यत  के  विकास  के  लिए  समेकित  योजना

 5837.  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन
 :  कया  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  विद्युत  के  विकास  के  लिये  कोई  समे
 कित

 योजना  बनाई  श्र

 यदि  तो
 देश  में

 के  rare  विद्युत  प्रजनन  के  विकास में
 पतजिजली  तापीय  श्रौर  परमाणु  शक्तियों

 का  झपना  क्र्या  स्थान  है  ?

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द वर्मा  ):  हों  सिंचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय
 ने  1971-81  दशाब्दी  के  लिये  एकीकृत  श्राधार

 पर  एक  विद्युत  योजना  तैयार  की  है  ।

 इस  योजना  के  देश  में  कूल  प्रतिष्ठित  क्षमता
 को  52  मिलियन  किलोवाट तक  बढ़ाया  जाना  प्रस्तावित

 जिसमें  22.  3  मिलियन  किलोवाट  जल-विद्यूत
 25+*

 +
 5

 मिलयिन  तापीय
 तथा  4.  2  मिलयिन  किलोवाट  परमाणु

 क्षमता  सम्मिलित  होगी  ।

 13
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 केरल  उच्च  न्यायालय  में  श्रनिर्णीत  पड़े  सामले

 5838.  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  :  कया
 न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  उच्च  न्यायालय  में  कितने  मामले  श्रनिर्णीत  पड़े  हैं  ;

 ये  मामले  कब  से  श्रनिर्णीत पड़  हैं  ;  at

 मामलों  को  निपटाने  में  बिलम्ब  होने  के  क्या  कारण हैं  ?

 न्याय
 ate

 कम्पनी
 कार्य  मंत्री  एच०  श्रार०  1972 के  प्र्न्त  में  29,  151.0  मामले  थे

 ।

 विवरण  संलग्न है  ।

 मुख्य  कारण  मामलों  के  संस्थित  किये  जाने  में  वृद्धि  है  ।

 विवरण

 मामलों की
 कब  से  लम्बित

 1951

 1952

 1953

 1954

 1955

 1956

 1957

 1958

 1959

 1960

 1961

 1962

 1963

 1964

 1965

 20  1966

 35  1967

 230  1968

 1969 1,037

 3,257  1970

 6,411  1971

 18,316  1972

 14.0



 लिखित  उत्तर 13  1895

 उत्तर  प्रदेश  में  नई  रेल  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण

 5839.  डा०  गोविन्द  दास  रिछारिया  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदश में  कौन  कौन  सों

 नई  रेलवे  लाइनों  के  लिय  सर्वेक्षण  हो  रहा  है  प्रथवा  हो  चुका  है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  महम्मद  शफी  कुरेशी  )  :  रेलवे  श्रांकड़ों  से  सम्बन्धित  सूचना  रा  ज्य  वार  या

 क्षेत्रवार  नहीं  बल्कि  रेलवेवार  संकलित  की  जाती  है  ।  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  मध्य  पूर्वोत्तर  शौर  पश्चिम  रेलों  की

 लाइनें  पड़ती हैं  ।  इन  रेलों  पर  विगत  में  नयी,लाइनों  के  किये  गये  का  ala  प्रत्येक  सम्बन्धित  वर्ष  की

 भारतीय  रेल  व्यवस्था  पर  रेलवे  ate  की  रिपोर्ट  के  अध्याय  TV—“aa  निर्माण  ak  इंजीनियरी  सम्बन्धी  में

 दिया गया  है  ।  1971-72 तक  को  इन  रिपोर्टो  की  प्रतियां  संसद्‌  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।  में

 MTA —-AST ATL ITH TST TRA HI Ta पृथक  बड़ी  लाइन  की  पूर्वेवर्ती  सर्वेक्षण  रिपोर्टों
 को  197

 2-73
 में  भ्रद्ययन  किया

 गया  था

 वष॑  1971  1972  के  दौरान  रेलवे  कमंचारियों  को  दिया  गया  भत्ता

 5840.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  1971  तथा  1972  में  रेलवे  जोनों  में  से  प्रत्येक  जोन  के  रेलवे  कर्मचा  रियों  को  कितना  कितना  समयोपरि

 भत्ता दिया  गया  ;

 इस  प्रवृत्ति  को  निरुत्साहित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 रेल  मंत्रालय में  उ  पमत्री  मुहम्मद शफी  :  ग्ौर
 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  बौर

 सभा  पटल  कर  रख  दी  जायेगी  ।

 भारतीय  रेलवे  के  शौर्य  श्रौर  श्रन्य  पुरस्कार  के  नाम  श्रौर  पते

 5841.  श्री  नारायण चन्द  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 nw  ~

 पदम  श्री  प्राप्त  करने  वाले  रेलवे  वीर  चक्र  प्राप्त  करने  वाले  पनय  शौर्य  चक्र  प्राप्त  करने
 ava  तीन  tad  तथा  विशिष्ट  सेवा  प्राप्त  करने  वाले  जिन्होंने  1971  के  भारत-पाक  ag  के

 दौरान  बंगला  देश
 में

 प्रादेशिक  सेना  की
 47  2  एच०  क्य ू०

 रेलवे  इंजीनियर्स  ब्रिगेड का  नेतृत्व  किया  के  नाम  तथा  वर्तमान
 स्थायी पते  कया  हैं  ;

 देश  में  विशिष्ट  सेवाओं  के  लियें  रेलवे  द्वारा  इन  कर्मचारियों  को  वित्तीय  श्रथवा  अन्य  सेवा-लाभ
 दिए गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मत्रो  मुहम्मद शफो  कुरेशी  )  :  श्र  :  एक  विवरण  संलग्न है  जिससे
 a  feta  सूचना  दी  गयी  हैं  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4702/27)

 पेय  चाय  स्टालों  तथा  प्रतीक्षालयों  की  व्यवस्था  रहित  स्टेशनों  के  नाम

 5842.  श्री  रानायण चन्द  पाराशर
 ह  ज

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  र्थ

 प्रत्येक  रेलवे  जोन  स्टेनो  के  में  उन  स्टेशनों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  31  1972
 को  (1)  पेय  अल  (  2)  चाय  स्टालों  ate  (  3)  प्रतीक्षालयों  की  व्यवस्था  नहीं  थी  ;

 इन  सभी  स्टेशनों  पर  ये  मूल  सुविधायें  उपल
 कराने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कोई  गम्भीर  विचार  किया  जा  रह

 75
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 नप

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफो  :  (  शर  :  हाल्ट  स्टेशनों
 को  छोड़

 कर
 अन्य

 सभी  स्टेशनों  पर  पेय  जल  की  व्यवस्था  एक  बुनियादी  सुविधा है A  att  यह  सुविधा ऐ ऐसे  स्टेशनों
 पर  पहले  सेही  विद्यमान

 है  ।  चाय  के  स्टाल  ्रौर  प्रतीक्षालय  बुनियादी  सुविधायें  नहीं  “3  |  3604  स्टेशन  ऐसे  हैं  जहां  चाय  के  स्टाल

 हैंः  sit  2626  स्टेशन  ऐसे  हैं  जहां  प्रतीक्षालय  नही ंहैं  ।  जहां  यातायात  की  की  दृष्टि से  प्रौचित्यपूर्ण
 होता  वहां  इनकी

 व्यवस्था  एक  तिर्धारित  कार्यत्रम  के  ग्राधार  पर  रेल  उपयोग  कर्ता  सुविधा  समितियों  के

 से  की  जाती  है  बशर्तें  इसके  लिये  धन  उपलब्ध  हो

 घोरो  श्रौर  उठाईगिरो  को  रोकने  के  उपाय  एवं  राज्य  समितियों  का  गठन

 5843.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 रेलवे  में  चीरी  ate  उठाईगिरी  की  घटनाश्ों  को  रोकने  ale  उनका  पता  लगाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  गत

 एक  वर्ष में  क्या  उपाय  किये  गए  ;  शौर

 चोरी  ate  उठाईगिरी  को  रोकने  के  लिये  हरियाणा  ate  हिमाचल  प्रदेश  में  कौन  कौन  सी  राज्य

 स्तरीय  तथा  मूल  स्तरीय  समितियां  गठित
 की

 गई
 ?

 रेल
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री

 मोहम्मद
 शफी

 :  )  रेलों  पर
 चोरी

 श्रौर  उठाईगिरी
 को  रोकने

 के  लिये  पिछले  वर्ष  सरकार  द्वारा  जो  महत्वपूर्ण  कार्रवाइयां  की  गयी  से  कुछ  इस  प्रकार हैं

 (1)  वाणिज्य  तथा  सुरक्षा  विभागों  के  कर्मचारियों  द्वारा  माल  चढ़ाने  शर  उतारने  के  काम  का  संयुक्त  रूप  से

 पयवक्षण  ;

 \  2)  लदे हुए  माल  डिब्बों  की  श्रचानक  परीक्षण  जांच

 (3)  सादे  कपड़ों  में  रेलवे  सरक्षा  दल  के  क्मेंचारियों  द्वारा  निगरानी

 (4)  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंमाल  गाड़ियों  पर  सशसत्र  रेलवे  सुरक्षा  दल  का  पहरा

 (5)  भेद्य  यार्डों  अ्ौर  खण्डों  पर  सशसत्र  पहरा  झर  गश्त

 (6)  बदनाम  खण्डों  पर  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  प्रशिक्षित  कुत्तों  द्वारा  गश्त  लगाना  ;

 (7)  तिलहन  तथा  लोहे  श्रौर  इस्पात  जैसी भेद्य  की  ब्लाक  भारों  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  के

 सशस्  कर्मचारियों के  पहरे  में  ढुलाई

 (8)  पैकेजों  या  माल  डिब्बों  को  मार्ग  में  भटक  जाने  या  बिलम्ब  हो  जाने  से  बचाने  के  लिये  पैकेजों  को  ठीक
 तरह

 से  पक  मार्का  लगाने  श्रौर  माल  डिब्बों  पर  ठीक  तरह  से  लेबल  लगाने  पर  बल  देना

 (9)  विशेष  म्रघिनियम के  झधीन  बहुत  से  भ्रप  राधियों  श्रौर  चोरी  का  माल  लेने  वालों  को  हिरासत  में
 लेना

 ;

 (10)  श्रपराधियों|चोरी  का  माल
 लेने  वालों  के  बारे  में  इकट्ठ

 करने  श्रौर  उन  पर  छापें  मारने  पर

 बल  देना  |

 नीति  सम्बन्धी  निर्णय  के  अ्रनुसार  प्रत्येक  रेलवे  पर  दो  प्रकार  की  संयुक्त  समितियां  बनायी  गयी  थीं  ।  एक

 राज्य  स्तर  की  थी  श्रौर  दूसरी  मूल  इकाई  स्तर  की  राज्य  स्तर  कर  समिति  पंजाब  ac  हरियाणा  राज्यों  के  लिये  बनायी

 गयी  थी  न  fe
 हिमाचल  प्रदेश

 के
 लिये

 ।
 इसी  प्रकार  पंजाब  ate  हरियाणा

 में  विभिन्न  स्टेशनों  पर  मूल  स्तर  की  समितियां

 बनायी  गयीं  |  ये  समितियां  हिमाचल  प्रदेश  में  नहीं  बनायी  गयीं  थीं  क्योंकि  उस  राज्य  में  चोरी  att  उठाईगिरी  की

 कोई  समस्या नहीं  थी  !

 इन  समितियों  को  निम्न  प्रकार से  गठित  करने  का  निर्णय  किया  गया  था  लेकिन  रेल  प्रशासन को  इनमें  स्थानी य
 रिस्थितियों  के  श्रनसार  छोटे-मोटे  परिवतन करने  की  छट  थी

 क-राज्य  स्तर  की  समिति

 के  प्रतिनिधि )

 (1)  गह  सचिव  अध्यव्य

 नाय  सदस्य (2)  पुलिस कें  Fells  नरीक्षक

 (3)  उप  महानिरीक्षक/खुफिया  विभाग  तथा  रेलवे
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 रलवें  के  प्रतिनिधि

 सदस्य (4)  मुख्य  सुरक्षा  श्रधिकारी

 (5)  वरिष्ठ
 उप  महा

 महा  प्रबंधक

 (6)  मुख्य  वाणिज्य  meter

 स  )

 इंडिया  रेलवे  मैन  फैडरेशन श्रौर
 नेशनल  फ  इंडियन  रेलवे

 aq  का  एक-एक  प्रतिनिधि

 मल  इकाई  स्तर  की

 (1)  इकाई  पर  नियंत्रण  रखनें  वाला  कोई  राजपत्रित  afar  अध्यक्ष

 (2)  सरकारी  पक्ष  के  दो  प्रतिनिधि  सदस्य

 (3)  कमंचारियों  की  श्रोर  से  दो  प्रतिनिधि  जो  मान्यता  प्राप्त  युनियनों

 सदस्य का  एक-एक  व्यक्ति  होगा

 हिमाचल  प्रदेश  में  सीमेन्ट  की  दुलाई  के  लिए  बेगनों  की  कमो

 5844.  श्री  नारायण चन्द  पाराशर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 में  सीमेंट लाने  के  लिये क्या  फरवरी  1973 में  राज्य  हिमाचल  के  अ्र्त  प्रदेश में

 बगनों  की  कमी  के  बारे  में  हिमाचल  प्रदेश  के  लोगों  से  शिकायत  मिली  है  :  झर

 यदि  तो  इन  शिकायतों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  are  ठीक  समय  पर  बेगन  उपलब्ध  होने  के  क्या

 कारण  थे  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मृहम्मद  शफो  कुरेशी )  :  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  मार्च  में
 एक

 पत्न
 प्राप्त  हू  आ  था  जिसमें  उस  राज्य  के  लिये  सीमेंट  की  ढुलाई को  तेज  करने  के  सम्बन्ध

 में  सहायता  मांगी  गयी  थी  !

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भारत  सरकार  के  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय
 को  लिखा  गया  पत्न  भी  उससे  पहले  जनवरी

 में  प्राप्त दुभ्नां  था  ।

 श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  को  लिखें  गयें  पत्र  में  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  नें  सीमेंट  के  सम्बन्ध  में  श्रपनी

 कता  2700  मीटरिक  टन  बतायी  थी  ।  फरवरी  श्रौर  के  प्रथम  20  दिनों  की  में  सी  मेंट  के  विभिन्न

 कारखानों  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  को  कल  लगभग  15000  मीटरिक  टन  सीमेंट भेजा  गया  ।  इस  इस  राज्य
 की  सीमेंठ  सम्बन्धी  HTATHAT TAT HA F fare art को  प्रा  करने  के  लिए  माल  डिब्बों  की  सप्लाई में  कोई  कमी  नहीं  हुई  जिन  कारखानों

 से  यह  राज्य  अपने  लिये  सीमेंट  लेता  ,  उन  कारखानों  को  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  काफी  संतोषजनक  है  |  हिमाचल  प्रदेश
 को

 दलाई  की  मात्रा  में  वेद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  कालका  प्रौ  पठानकोट  में  वग  रा  काय  fea  उनों

 लायी  जा  रही  है  |  इन  दोनों  स्थलों  पर  किये  जाने  वाले  बड़ी  लाइन  के  माल  डिब्बों  की  दैनिक  atta उंछ्या
 में  सुधार  हुमा  है  यह  नवम्वर  में  13  से  बढ़कर  दिसम्बर में  19,  जनवरी में  20,  फरवरी  में  16,  16,  we  aa

 के  प्रथय  20  दिनों में  26
 पर  पहुंच  गयी  है  ।

 बंगला  देश  को  श्रशोधित  तेल  को  सप्लाई  में  श्रनियमितताएं

 5845.  श्री  बसंत  साठे  :  क्या  पैट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार का  ध्यान  17  197 3  के  में  बंगला  देश  को  श्रशोधित तेल  की  सप्लाई म॑

 कथित  श्रनियमितताओं  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ite  दिलाया  गया  है

 यदि हां  ,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  मामले  की  जांच  का
 प्रदेश  दिया  है  wiz  पैट्रोलियम

 श्र
 रसायन  मंत्रालय

 तथा  भारतीय
 तेल  निगम  के  ate  से  सम्बद्ध  श्रधिकायों  को  maa  कर  दिया  ्

 नहींतो  इमके  क्या  कारण  है
 ?
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 पैट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  इलबीर

 )
 ्  से  सरकार  बंगला  देश  को  कच्चा  तल  भेजने  के  ठेके  के  सम्बन्ध  भारतीय  तेल  निगम  के

 श्रधिकारियों  द्वारा  की  गई  कथित  अनियमितताओं  की  जांच  कर  रही  है  |

 1  1972  के  बाद  एकाधिकार  श्रायोग  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करना

 5846.  श्री  ई०  ato  लिखो  पाटिल  क्या  न्याय  श्रौर  कम्पनी  मंत्री  27  wa  1973  के

 श्रतारांकित प्रश्न  संख्या  1027 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1972  के  एकाधिकार  शआायोग  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  प्रतिवेदन  की  far

 क्या  है

 इसमें  किस  प्रकार  की  सिफारिशें  की  गई  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  पर  कोई  कार्यवाही  प्रारम्भ की  है  ?

 न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  श्रार०  :  एकाधिकार  एव
 व्यापार  प्रथा  1969  की  23(6)  के  साराभाई  एम०  केमिकर्त्स

 प्राइवेट  लिमिटेड  ate  साराभाई  संस  प्राईवेट  लि०  उनके  टेलेराड  प्राइवेट  लिमिटेड  के  साथ  समामंतन

 की  प्रस्ताव  एकाधिकार  एवं  निबंन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  द्वारा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की
 गई

 थी  |

 श्रायोग  ने  सुझाव  दिया  कि  प्रस्तावित  जन-हित  के  पक्ष  में  नहीं  होगा  श्रतः  इसे  अनुमोदित

 नहीं  किया  जाना  चाहिए ।

 श्रावेदंक  कम्पनी  ने  सरकार  को  सूचित  कर  दिया  है कि  समामेलन  की  मूल  योजना  का  परित्याग कर

 हिया गया  है  ।

 शय्यर  श्रायोग  द्वारा  दोषी  पाया  गधा  भारतीय  e  निगस  का

 5847,  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  कया  पेट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  भ्रप्पर  झ्रायोग  द्वारा  दोषी  पाये  गय
 उर्वरक  निगम  के  श्रधिकारी के  बारे  में  5  1973

 के  अ्रतार्रो
 कत  प्रश्न  संख्या  3023  के  उत्तर के  संबंध  म

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भ्रपेक्षित सुचना  इस  बीच  एकत्र कर  ली  गई

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  श्रौर  यदि  नहीं  यह  कब  तक  एकत्र कर  ली  जयेंगी ?

 पेट्रोलियम श्रौर  रसायन  मंत्रालय में  उप  मंत्री  दलवीर
 :

 जी  नहीं  ।

 अपेक्षित  जिसे  यथासंभव  सभा  पटल  पर  रख  दिया  को  शीघ्र  ही  एकत्र  करने  का

 भरसक  प्रयत्न किया  जा  रहा  है  ।

 भारतीय  उर्वरक  निगम  के  प्रबंध  (  उत्पादन श्रौर  site  विस  निदेशक  के  त्यागपत्रों पर  निर्णय

 5848.  श्री  चन्द  शेलानी :

 श्री  जगन्नाथ

 क्या  पैट्रोलियम  प्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ~  x

 क्या  भारतीय उर्वरक  निगम  के  प्रबंध  उत्पादन विपणन  fi  द ल्पा  तथा  faa  निदेशक के

 त्यागपत्नों पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ;

 लय  गये हं  ;  are यदि  तो  इस  संबंध  में  क्यां  निर्णय  fi

 निर्णय  aa  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पैट्रोलियम site  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  Fag)  से  जी  नहीं  ।  तथापि  भारतीय
 उर्वरक  निगम  के  पुनर्गठन को  श्रासान  बनाने  के  लिए  प्रबंध  निदेशक  ने  थ्  से  रिटायर  होने  की  पेशकश

 की  है
 ।  यदि  श्रावश्यक on  तो  इस  पेशकश  पर  उस  समय  विचार किया  ज़ायेगा  जब  निगम  के  |... न्य  करे

 सहायता को  भ्रन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  |

 18
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 भारतोय  उर्वरक  निगम  क  झगड़े  का  निपटारा

 5849.  श्री  राजेन्द्र प्रसाद  यादव  :

 श्री  श्रचल सिह fag  :

 बया  पंट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
 mt  अ

 क्या  29  1972 के  दुण्डियन  ए  क्सप्रस म म  रो  आवर  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया

 for
 5.0  उर्वरक  निगम  के  झगड़े  शीक से  प्रकाशित  समाचार  की  सरकार  को

 यदि  तो  क्या  वह  समाचार  ठीक  है  ;

 (7)  क्या  चयन  समिति  द्वारा  म्रनुमोदित  ग्रघिकारियों  को  महाप्रबन्धक  के  पढों

 पर  नियुक्त किया  गया  है  श्र  श्रस्वीकृत  लोगों  को  उन  की  पहली  नौकरियों  पर  वापिस भेज  दिया  गया

 है  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  जी  हां

 से  महाप्रबन्धकों के  पदों  पर  नियु झ
 क्तियां  करने

 के
 लिये  sae  निगम

 ने
 हाल  ही  में  प्रस्ताव  भेजे  हैं

 ।

 इन  पर  विचार  किया जा  रहा  है  ।

 भारतीय  उर्वरक  निगमों  में  निदेशक  की  नियुविस

 5850.  श्री  जगन्नाथ मिश्र  :

 श्री  नवल  किशोर शर्सा  :

 क्या  पैट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  Te  बताने  की  ् कपा  करेंगे  कि  :

 रामकृष्णय्या समिति  की  सिफारिश  के  agar  सरकार  भारतीय ज  निगम  में  निदेश

 )  के  पद  को  भरने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  कब  तक  श्रौर  यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 पैट्रोलियम  ate  रसायन  मलालय  में  उपमत्री  दलबीर  :  मौर  (@)  भारतीय  ह. उवबरक  निगम

 के  पुनर्गठन की  एक  योजना
 पर

 विचार  किया
 जा

 रहा  है
 ae  विपणन के  लिए  एक  श्रलग  निदेशक के  नियुक्त  किये

 जाने के  प्रश्न  पर  इस  योजना के  एक  भाग  के  रूप  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 ‘Removal  of  Alarm  Chains  and  Cases  of  Chain-pulling  during  last  three

 years.

 5851.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:

 Shri  Narendra  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 ८  been  removed
 (a)  the  number  of  trains  from  which  alarm  chains  hé

 so  far  since  January  1911,

 (b)  the  number  of  alarm  chain  pulling  cases  in  trains  registered  during

 the  las  three  years,  seperately,  Zone-wise;  and

 (c)  the  measures  proposed  to  be  adopted  by  Government  to  check

 the  increasing  number  of  cases  of  alarm  chain  pulling  im  the  trains  ह

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd  Shafi  Qureshi):

 (a)  The  number  of  trains  blanked  off  vary  fromtime  to  time  depending

 on  the  exigencies  of  the  circumstances.  At  present  alarm-chain  apparatus  has
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 been  blanked  off  except  in  Ladies  compartments  and  full  Postal  Vans  on

 about  625  trains.  In  addition  all  suburban  trains  on  eastern  Railway  have

 been  blanked  off.

 (b)  A  statement  is  attached.

 (c)  The  measures  taken  by  Railway  Administration  to  check  unauthorised

 Alarm  chain  pulling  are  indicated  below

 (i)  Posting  of  plain  clothed  T.T.  Es  and  Railway  protection  Force  men
 in  111  Class  compartments;

 (ii)  conducting  surprise  checks  by  anti-alarm  chain  pulling  squads,  consi-

 sting  of  T.T.Es  and  Railway  Protection  Force  Personnel;

 (iii)  arranging  surprise  checks  for  ambushing  of  miscreants  at  places
 noted  for  unauthorised  chain  pulling  ;

 (iv)  conducting  educative  compaigns  in  the  press,  through  posters
 cinema  slides  etc.  and  by  announcements  on  the  Public  Address

 System  provided  at  important  stations,

 (v)  creating  consciousness  among  the  students  about  the  evil  of  alarm

 chain  pulling  through  Senior  Railway  Officers,  retired  or  im

 service,  giving  lectures  in  educational  institutions  ;

 (vi)  offering  of  rewards  to  those  apprehending  chain  pullers  ;

 (vii)  Blanking  off  of  alarm  chain  apparatus  on  trains.

 STATEMENT

 The  number  of  alarm  chain  pulling  cases  in  trains  registered  during

 the  last  threeyears  Zone  Wise.

 Railway  1970-71  1971-72  1972-73

 Up  to  Dec.72)

 Central  13,838  16,339  13,283

 Eastern  86,906  52,081  15,659

 Northern  63,145  41,064.  33,410

 North-Eastern  110,765  79,662  41,389

 N.F.  19,751  19,905  4,828

 Southern  4,402  5,020  5,145

 South-Central  14,731  14,586  13,404.

 South-Hastern  41,213  53,730  37,328

 Western  7,190  7,805  6,528

 361,761  296,192  170,969

 व
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 13  1895  लिखिंत  उत्तर

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  ara  के  कर्मचारियों  क  स्थानान्तरण  के  श्रादेशों  को  करना

 5852.  wt  रोबिन सेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  are  के  उन  वा्मचारियों  को  जिन्हें  रेलवे  में  स्थानान्तरण  के  श्रावेदन

 दे  दिये  गये थे  ,  उनके  स्थानान्तरण आदेश  रह  करके  फिर  चित्तरंजन  लोकोमोटिव वर्क्स  में  काम  पर  की
 मति दे  दी  गई  है  ;  भौर

 (@)  यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  a  उनक  कर  र  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफो  कुरेशी  )  :  :  स्थानीय  प्रशासन  द्वारा  चार  व्यक्तियों

 के  स्थानान्तरण  उनकी  > aareat  पर  समुचित  रूप  fared  के  ब  ह  क  लिस  क  ह  le

 इददोको च्च्  होकर  कोट्टायम  से  बोदीनायकन्नुर  के  बीच  रेल  संपर्क  संबंधो  केरल  सरकार  का  स्तव

 5853.  के  ०  :.  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल
 सर्कार  मै  लिसा सै दीकी, ਂ  पीरनाडु

 शर  कुमिली  हीकर  कोट्टायम  से  वोदीनायकन्नूर  के  बीच  रेल संपकं  बनाने  के  सम्बन्ध  में  प्रभ्यावेंदन  दिया  है

 यदि  हां  वा  का  सरकार  में  लाइन  का  सम्बन्धी  सर्वक्षण  किया है  ;  और

 यदि  तो  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  सम्भावना है  ?

 रेल  मत्रालय में  उप  मंत्री  मुहम्मद शफो  कुरेशी  )  जी

 ate  जी  नहीं  ।  इस  लाइन  का  काफी  हिस्सा  पश्चिमी  घाटों  से  होकर  गुजरेगा  श्रौर  यह  क्षेत्र

 ऐसा  है  कि
 निर्माण  पर  निषिद्ध  रूप  में

 mater  लागत  झ्रायेगी  ।  बड़े  ढलान  श्रौर  तेज  घमावों के  कारण  इस  लाइन
 की  क्षमता  भी  सीमित  रहने  की  संभावना है  ।  चूंकि  यह  लाइन घने  बनों  वाले  पहाड़ी  क्षेत्र  से  इसलिए

 हो  सकता
 इस  पर  पर्याप्त  यातायात  भीन  श्रतएव  दृष्टि से  भी  इस  लाइन  के  सक्षम  होने  की  संभावना

 बहुत कम  है  ।  सर्वेक्षण  कराना  श्रौचित्यपुर्णं नहीं  होगा  |

 शौरन्र-मंगलौर  लाइन  को  दोहरा करना

 854.  श्री  एम०  हि  कृष्णन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्तमान  शौरनू  र-बंगलौर  लाइन  को  दोहरा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  ;

 इस  लाइन  को  यात्रियो ंके  इंजीनियरी  सर्वेक्षण  करने  का  विचार है  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  सर्वेक्षण  कब  किया  जायगा

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  महम्मद  शफी  कुरेशी )  )  जी  नही

 जी  नहीं  ।

 जब  श्रतिरिक्त  क्षमता  की  आवश्यकता  प्रमाणित  हो  जायगी  तब  सर्वेक्षण  क॑  बारे  में  विचार

 किया  जायगा  1

 रेलवे  सुरक्षा  बल  पर  होने  वाला  व्यय

 5855.  श्री  धनशाह  प्रधान

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 1972-73 में  भारतीय क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वष  1970-71,  1971-72  और

 रेलवे  ने  सुरक्षा  बल  पर  कितना
 धन

 व्यय  किया
 ?

 रेल  मंत्रा  नय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  1970-71,  1971-72  भ्ौर  1972-73  के  दौरा में

 रेल  सुरक्षा  बल  पर  किया  गया  व्यय
 इस

 प्रकार  है
 ह  ट

 1970-71  1971-72  1972-73
 —

 64,31,219  रुपय  13,75,00,094  रुपय  लगभग  14.92  करोड  रुपये
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 कर्मचारियों  को  स्थानान्तरण  भत्ता  देना

 5856.  श्री  एम०  एस०  संजीवी  राव
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  के  श्रेणी  तीन  के  कर्मचारियों को  एक  मास  के  वेतन  के  बराबर  और  श्रेणी चार  के

 चारियों  को  ara  महीनें  के  वेतन  के  बरावर  स्थानान्तरण  भत्ता  मन्जूर  किया  गया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  भेदभाव  के  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  WHat  मुहम्मद शफी  :  जी  नहीं

 sa  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  tad  के  भूतपूर्व  ए०  श्राई०  lo  डब्ल्यू०  जो  त्व  उत्तर  रेलव  में  Yo  पी०  डब्ल्यू०  ग्राई०  के  पद  पर

 काम  कर  रहें  की  Aarsaztat  को  क्षमा  करना

 5857.  श्री  जगन्नाथ जोशी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिमी  रेलवे  के  भूतपूर्व  wo  argo  श्रो०  डल्य०  ६21: ह  उत्तर  रेलवे  में  एं०
 पी०  डब्ल्यू०  श्राई०  के

 पे  परं  कोम  कर  रहें  की  सेवा  झ्रन्तराल  को  क्षमा  करनें का  प्रश्न  1968 से  निर्णयाधीन  है  ;

 (a)  यदि  हां  तो  संसद  में  ५ ग्रनक  झ्राश्वासन  दिये  जानें  के  बाबजूद  भी  उनकी  सेवा  को  लगातार  क्यों  नहीं  माना

 जा  रहा है  ;  अर

 इंस  मामले को  श्रन्तिम  रूप  देने  के  लिये  कितना समय  लगेगा  ?

 रेल  मंत्रालय में  nat  मुहम्मद शफी  :  जी  हाँ  ।

 श्रौर
 पश्चिम  रेलवे  के  12  सहायक  निर्माण  कार्य  निरीक्षकों  जिन्हें  बाद  में

 उत्तर  रेलवे

 पर  सहायक  रेल  पथ  निरीक्षकों  के  रूप  में  समाहित  कर  लिया  गया  वे  सेवा-भंग  को  माफ  करने  के  प्रश्न  पर
 = त ror  विचार  विमर्श पश्चिमी  रेलवे  श्रपने  वित्त  सलाहकार  एवं  मुख्य  लेखा  afar  के  परामर्श  से

 को  श्रस्तिम  रूप  देनें  वाले  इस
 मुद्दे  पर  अ्रभी  तक  अन्तिम  निर्णय  निम्नलिखित  कारणों  से  न  हो  सका  |

 (1)  इन  व्यक्तियों  के  सेवावृत्त  पश्चिम  रेलवे  के  fated  श्रधीनस्थ  कार्यालयों  से  इकट्ठे  करने  पड़े  थे

 (2)  इसी  उनके  उत्तर  रेलवे  को  भेजने  पड़े  जिससे  उत्तर  रेल  प्रशासन  उन  पदों  पर

 उनका  वेतन-निर्धारण  कर  सके  जिन  पर  वे  वर्तमान  में  लगे  हुए
 हैं  ।

 (3)  पश्चिम  रेलवे  को  उनके  सेवा-प्रभिलेख  उत्तर  रेलवे  से  वापस  मंगवाने  पड़े  जिसपे  पश्चिम  रेलवे  क

 श्रधीनस्थ  कार्यालय  सेवा  भंग  को  माफ  करने  संबंधी  उनके  मामलों  पर  क।थंवाही  झाग  बड़ा  सके  श्र  अपने  प्रस्ताव

 महाप्रबन्धक  को  वित्त  सलाहकार  मुख्य  लेखा  अधिकारी  के  साथ  परामर्श  से  विचारार्थ  मुख्यालय  प्रस्तुत  कर  सकें  ।

 इस  मामले को  श्रन्तिम  रूप  देने के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 WAAS- tity  लाइन  पर  उपरी  पुल  बनाना

 5858.  श्री  ई०  ato  किखो  पाटिल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ज  श क्या  रेलवे  प्रशासन  के  पास  मनमद-धौन  रेलवे  लाइन  पर  कई  ऊपरी  पुल  बनाने  के  लिये  म्रभ्यावेदन

 ये  हैं  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय सें  उपसती  मुहम्मद शफी  कुरेशी  )  :  जी

 wars  के  निकट  ऊपरी  सड़क  पुल  बनाने  के  काम  की  मंजूरी  मिल  गयी  है  श्रौर  काम  को  हाथ  में  लेने  की
 प्रारम्भिक  व्यवस्था  की  जा  रही  अ्रहमदनगर  में  प्रस्तावित  ऊपरी  सडक  पुल  के  लिए  अनुमान  1973  में
 राज्य  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  भेज  दिया  गया  है  |  जत्र  राज्य  सरकार  अनुमान  का  अनुमोदन  कर  देगी  शौर
 मार्ग  के

 निर्माण  कार्य  को  शुरू  करने  की  स्थिति  में  होगी  तो  उसके  वाद  ही  मंजूरी  तौर  कार्य  निष्पादन  के  लिए  दागे
 कार्रवाई  की  जायेंगी  ।
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 a

 सुरक्षित  कोटे  में  श्रनुसुचित  जातियों  ! BS)  जनजातियों  के  श्रधिकारियों  को  पदोन्नति

 5859,  श्री  चन्द  शलानी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एक  श्र  श्रेणी  के  विभिन्न  वेतनमानों  में  पदोन्नति  के  लिए  स्थान

 सुरक्षित करने  का  लाभ  दिये
 जाने

 के  बारे  में
 मंत्रिमंडल

 के
 निर्णय  को

 रेलवे  में  लागू  कर  दिया  गया  है  श्रौर
 यदि

 तो  ;

 कया  वर्ष  1972-73 के  लिए  सुरक्षित  स्थानों की  सूची  बना  ली  गई  है  रिक्त  स्थानों
 को  भरने

 के  लिए  अ्रधिकारियों का  बेतन-मानवार  पैनल  बना  लिया  गया  है  ;

 इस  अवधि में  उक्त  aren  के  लागू  किये  जाने  के  बाद  रेलवे  में  जोंनवार  कितने  कितने  श्रधिकारियों को

 सहायक  अधिकारी  के  स्तर  से  वरिष्ठ  वरिष्ठ  वेतनमान  से  जूनियर  प्रशासनिक  जूनियर
 प्रशासनिक  से  प्रशासनिक  ब्त  प्रशासनिक  वेतनमान  से  वरिष्ठ  प्रशासनिक  वेतनमान
 तथा  उससे  ऊपर  के  वेतनमान  में  पदोन्नति  दी  गई  ;

 अनुसूचित  जातियों  प्रनुसुचित
 जनजातियों

 के
 अधिकारियों  की  सुरक्षित  कोटे  में  उचित  समय  पर  पदोन्नति

 दना  सुनिश्चित  करने
 के

 लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रेल
 म

 त्रालय  में  swat  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  )  (#)  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 हिमाचल  प्रदेश  को  पनबिजली  उत्पादन  योजना

 5800.  श्री  प्रताप fag  :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  पम-बिजली  उत्पादन  योजना  भेजी  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  तौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सिचाई  शर  विद्युत  मंत्रालय
 सें

 उपमंत्री
 बाल  mitra  :  हिमाचल  प्रदेश

 सरकार
 ने  एक

 योजना

 प्रस्तुत  की
 है  जिसमें  पांचवी  ae  छठी  पंचवर्षीय  योजनाश्रों  के  दौरान  ्रुसंधा  र  Bata  के  लिए  उस  राज्य  में

 शुरू  की  जाने  वाली  जल-विद्युतपरियोजनाओं  को  दिखाया  गया है  ।

 पांचवी  ate  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि के  दौरान  लाभों  के  लिए  उसमें  बतायी  गई  बड़ी  परियोजनाएं
 प्रतिष्ठापित  क्षमता  रहित  निम्नलिखित  है

 1  पारबती  900  मेगावाट

 2  art  1250  मेगावाट

 3  नाथपा-थकरी  1000  मेगावाट

 4  150  मेगावाट

 बासपा  400  मेगावाट

 6  चामेरा  400  मेगावाट

 7  100  मेगावाट दाधु|

 8  जिसपा  225  मेगावाट

 जल-विद्यत  स्कीमों  ak
 उपयुक्त  के  90

 मेघावाट  की  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  की  बहुत
 सी  मध्यम

 कुछ  लघु
 जल

 विद्युत  स्कीमों  का
 भ  सुझाव  दिया  गया  है

 ।

 योजना के  प्रारम्भ  में  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रायोगिक  पांचंदी  योजना  में  नाथपा-झाकरी

 भ्रौर  पारवती  चरण-एक  परियोजनाएं  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  शामिल  की  गई
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 उत्तर  रेलवे  के  तुगलकाबाद  स्टेशन  पर  दुबारा  तोलें  बिना  लोह  से  भरे  बैगनों को  डिलीबरी  देना

 5861.  श्री  श्रोंकार लाल  बेरवा  :  क्या  रेल  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  रेलवे के
 स्टेशनौ  पर  250-

 380  के  वेतन  मान  में  काम  करने  वालें  गुड्स  rrht  ने  जुलाई  श्रौर  1971  के  महीनों में
 द्वारा

 बताया  गया  भार  वे  ys lie THATS Ss »  प्रोकित  बैगनों  की  डिलीवरी  बिना  दोबारा  तोलें  दे  दी  थी  ;

 क्या  रेलवे  बोर्ड  के  सतर्कता  विभाग  ने  वर्ष  1972 में  ऐसे  2  बैगनों  की  जांच  की
 शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकलें  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  शफी  जी  हां  ।

 शाखा के  नोटिस  में  के  परेषणों (@)  1972  में  एक  जांच  पड़ताल  के  दौरान  उत्तर  रेलवे
 की  सतक॑ता

 ar a.  ४
 के  ऐसे  5  मामले ae  Q  प्रेषक  द्वारा  बताया  गया  वज़न  स्वीकृतिਂ  टिप्पणी  दी  गयी  थी  शर

 ७

 तुगलकाबाद  के  मुख्य  माल  बाबू  ने  बिना  दो  बारा  वजन  किये  जिनकी  सुपुर्दगी  कर  दी  थी
 ।  1972  में  रेलवे  ो के

 सतकंता  निदेशालय  ने  कोई  जांच  पड़ताल  नहीं  की  थी  ।

 +  सम्बन्धित  कर्मचारी  के  विरूद्ध  रेल  कर्मचारी  अर  नियमों  के  श्रधीन  कार्रवाई  शुरू

 की  गयी  इस  गलती  के  लिये  उसे  चेंतावनी  दी  गयी  थी  |

 लखनऊ  तथा  कासगंज  के  यीच  डकैती

 5862.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रभी हाल  में  लखनऊ-कासगंज  Flee  पैसेंजर  टेन  में  एक  सशस्त्र  डकैती  हुई  थी  ;

 यदि  हां  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ;  श्रौर

 इस  प्रकार की  घटनाओं  को  होने से  रोकने  के  लिये  सरकार ने  कया  क्या  कदम  उठाये  हें  उठाने

 वाली  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद we  कुरेशी  ):  स्ौर  13-4-73  को  जब  62  डाउन  सवारी

 गाड़ी  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  शाहगढ़  श्रौर  माला  स्टेशनों  के  बीच  जा  रही  थी  तो  4  व्यक्तियों  ने  तीसरे  दर्जे  के  डिब्बे  में  एक

 यात्री  जिला  पीलीभीत के  श्री  गोविन्द  प्रसाद  को  लूट  लिया  श्रौर  उनसे  290  ₹०
 छीन  लिये

 ।  दो  व्यक्ति  शाहगट
 स्टेशन  के  बाहरी  सिगनल  पर  चलती  गाड़ी  से  उतर  गये  श्रौर  दो  अन्य  व्यक्ति  तीसरे  दें  के  उसी  डिब्बे  के अन्य  याह्लियों

 की  सहायता  से  उक्त  पीड़ित  यक्ति  द्वारा  पकड़  लिये  गय्रे  ।  कोई  व्यवित  घायल  नहीं  ear  |  सरकारी  रेलवे  पुलिस  a

 भारतीय दंड  संहिता  की
 धारा  392/224 के  श्रन्तगत  14-3-73  को  भ्रपराध  सं०  46  दर्ज

 कर  लिया है
 AK  जांच

 पड़ताल  जारी  हैं  ।

 श्रपराधों  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  निवारक  उपाय  किये  गये  हैं

 (1)  जहां  तक  सम्भव  दुष्प्रभावित  क्षेत्रों  में  यात्रियों  की  संख्या  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  महत्वपूण
 गाड़ियों  में  सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  मार्ग  रक्षियों  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 (2)  माग  रक्षी  व्यवस्था  की  अ्रचानक  जांच  का  काम  श्रौर  भी  तेज  कर  दिया  गया  है  ।

 (3)  जो  गाड़ी  मार्ग  रक्षी  कर्तव्यपालन  में  लापरवाह  पाये  जाते  हैं  उन्हें  उपयुक्त  सजा  दी  जाती  है  !

 (4)  रेलवे  सुरक्षा दल  को  इस  श्राशय  के  निदेश  गये  हैं कि  रेलों  पर  ऐसी  seal  के  लिये
 उत्तरदायी  श्रपराधियों  का  पता  लगाने  में  सरकारी  रेलवे  पुलिस  श्ौर  सिविल  पुलिस  के  साथ  सहयोग  करें  ।

 (5)  दुष्प्रभावित  क्षेत्रों  में  सक्रिय  बदमाशों  पर  कड़ी  निगाह  रखने  के  लिए  सरकारी  रेलवे  पुलिस  श्रौर  सिविल
 पुलिस  से  निका

 सम्पर्क  रखा  जाता  है  श श्रौर  वांछित  अपराधियों  को  रि  करने  के  लिए  पुलिस  द्वारा  बार  बार  चापे
 मारे  जाते  हैं  ।
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 (6)  नव  सुरक्षा  दल  के  की  सरकारी रेल
 a  पलिस स  तथा  सिविल  पुलिस  के  श्रधिकारियों  के

 साथ  सभी  स्तरों  पर  आवधिक  बैठकें  प्रायोजित  की  जाती  हें  ताकि  बेहतर  समन्वय  हो  सके  ग्रौर  कारगर  ढंग  से  ग्रप  राधों

 को  रोकथाम की  जा  सके  श्रौर  उनका  पता  लगाया  जा  सके  ।

 (7)  रेलें  श्रपने  कतंव्य  पालन  की  दष्टि  से  यात्रियों  और  माल  की  सुरक्षा  के  लिए  बहुत  चिन्तित  है  ale  सभी

 ग्रावश्यक  उपाय  करती  रही  है  जैसे

 जहां  कहीं  भ्रावश्यक  समझा  जाता  है  ऐसी  घटनाओं  की  श्रौर
 राज्य  सरकार

 गृह  मंत्रालय का
 ध्यान

 दिलाया  जाता  है  ताकि  उन  पर  उचित  निवारक  कारंवाई  की  जा  सके  राज्य  पुलिस  के  साथ  सभी  स्तरों  पर  समन्वय
 बेठकें की  जा  सकें  ।

 पुलिस  के  महा  निरक्षकों  के  श्रावधिक  सम्मेलन  में  यह  विषय  उठाया  जाता है  ।

 सवारी  डिब्बों  में  सुरक्षा  उपकरणों  की  व्यवस्था  की  जाती  है  भर  सुरक्षा  के  उपायों  में  सुधार  किया  जाता

 (8)  उत्तर  पश्चिम  उड़ीसा  झर  श्रसम  के  पूर्वी  राज्यों  में  चलती  गाड़ियों  wie  रेल

 तों  में  घन्य  श्रपराधों  की  बढ़ती  हुई  घटनाओं  से  चिन्तित  होकर  रेलमन्त्री  ने  घन्य  अपराधों  की  रोकथाम  के  उद्देश्य
 से  2-3-73  को  नयी  दिल्‍ली  में  इन  राज्यों  के  गह  मन्त्रियों  और  पुलिस  महानिरीक्षकों  की  एक  बेठक  बुलायी  इस

 बैठक  के  फलस्वरूप कन्द्र  प्रौर  राज्य  सरकारों  के  ऊंचे  वरिष्ठ  झधघिकारियों  का  एक  कार्यकारी  दल  बनाया  गया  है  जो  बैठक

 में  दिये गये  विभिन्‍न  सुझावों की  पूरी  तरह  जांच  इस  समस्या  का  कारगर  हल  निकालेगा  रेल  मंत्री  को  TAT

 रिपोर्टਂ  पेश  करेगा

 ताम्बरम  रेलवे  स्टेशन  को  गोड़  की  से  लाइसेन्स  शल्क  को  कम  करना

 5863.  श्री  टो०  एस०  लक्ष्मणन :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  दक्षिण  रेलवे  के  मद्रास  बीच  श्रौर  ताम्बरम  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  सोडा  वाटर  की  दुकानों

 पर  कितनी  बिक्री  हुई  श्ौर  प्रत्येक  दुकान  पर  कितनी  लाइसेन्स  फीस  लगाई गई  :

 क्या  मद्रास  पाके  में  ताम्ब  रम  से  ग्रघिक  बिक्री  होने  पर  भी  मद्रास पाक  की  दुकान का  लाइसेंस  शुल्क  ताम्बरम

 की  दुकान  से  कम  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  भेदभाव  के  क्या  कारण  है  श्रौर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद शफी  :  एक  पुरा  विवरण
 जिसमें

 पिछले  तीन  वर्षों  की

 सूचना  रहेगी  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 शौर  (7)  मद्रास  पार्क  स्टेशन  पर  केवल  एक  सोडा  वाटर  का  स्टाल  है  जबकि  ताम्बरम  स्टेशन  पर  फल

 श्रौर  सोड़ा  वाटर  का  एक  मिला-जुला  स्टाल  चल  रहा  है  ताम्बरम  स्टेशन  के  फल  भ्रौर  सोड़ा  बाटर  वाले  मिले-जुले

 स्टाल  की  तुलना  में  मद्रास  स्टेशन  के  सोडा  वाटर  स्टाल  की  बिक्री  कग  है  ।

 छत्तीसगढ़  प्रदेश  में  रेलवे  स्टेशनों से  इमारती  लकड़ी  के  हटाये  जाने  के  लिए  बैगन

 5804.  श्री  एम०  रामगोपाल रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दँगनों  के  न  मिलने  के  कारण  मध्य  प्रदेश  छत्तीसगढ़  तथा  ग्न्य  रेलवे  स्टेशनों  पर  इमारती  लकड़ी

 खराब हो  रही  है  ;  श्रौर

 यदि  ai,  तो  इस  उद्देश्य  हेतु  समय  पर  वेगन  उपलब्ध  कराने
 के

 लियें  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  wat  :  अर  श्मारती  लकड़ी  का  यातायात

 निम्नतय  प्राथमिकता  वाले  वग  के  अन्तत  टोया  जाता  है  ग्रौर  इसलिए  जिन  क्षेत्रों  से  उच्च  प्राथमिकता

 वाला  यातायात  भी  प्रारम्भ  होता  है  उनकी  मांगें  पूरी  करने  में  कुछ  विलम्ब  हो  जाता है  ।  फिर  लदान  में  वद्धि  की

 गयी  है  ate  त्रगस्त  1972 से  फरवरी  1973  तक  की
 श्रवधि

 में  कुल  10,163  माल
 डिब्बों

 में  इमारती  लकडी  का

 लदान  किय  गया  जबकि  1971-72  की  इसी  अ्रवधि के
 दौरान  9,596  माल-डिब्वों  का

 लदान  हम्ना था  इस

 यातायात  की  यथासम्भव  निकासी  के  लिए  प्रयास  जा
 री  रहेगे  ।



 Written  Answers  April  8,  1978

 DL
 Campaign  to  Educate  Passengers  by  AAD  artiya  Balchar  Sanstha.

 5865.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased

 to  state:

 (a)  whether  the  Akhil  Bhartiya  Balchar  Sanstha  (All  India  Scouts  Orga-

 nisation)  has  launched  a  campaign  to  educate  Railway  passengers  ;  and

 (b)  whether  this  organisation  will  be  paid  anything  ix  the  form  of  salary

 or
 remuneration

 etc.  by  the  Railways ?

 The  Depa क  Mivister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):

 (a)  No.  However,  as  a  art  of  Silver  Jubilee  of  Indian  Independence  Day

 Programme,  members  cf  Bharat  Scouts  &  Guides  Organisation  observed

 the  Railway  Service  Day  on  28th  January  1973  at  selected  stations

 on  Indian  Railways,  At  these  stations,  the  scouts  helped  in  putting  travelling

 public  in  keeping  the  railway  premises  clean,  checking  ticketless

 travelling,  assisting  in  उफ छपाए  drinking  water  to  passengers  ete.

 (b)  No  salary  or  remuneration  was  or  will  be  paid  to  them.

 Increasing  the  Production  of  Chemical  Fertilizer  in  Sindri  and  other

 Factories

 5866.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and

 Chemical  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  sch  eme  to  increase  the  production  of  certain  chemical

 fertilizers  in  the  Sindri  and  other  factories  is  under  consideration  of  Govern-

 ment;  and

 (b)  if
 80,

 the  outlines  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Dalbir

 Singh):  (a)  &(b).  Apart  from  the  normal  repairs  and  renovations  programme  desi-

 gned  to  make  the  best  possible  use  of  the  available  facilities,  a  modernisation

 scheme  is  under  consideration,  This  schen:e  envisages  an  increase  171  nitrogen

 production  at  Sindri  from  about  90,000  tonnes  per  annum  to  about  2,55,000

 tonnes  per  annum  using  fuel  oil/heavy  petroleum  fractions  as  feedstock.

 This  would  be  in  lieu  of  ccke/coke-oven  gas  presently  being  used  as  feedstock

 at  Sindri.  The  estimated  cost  of  the  modernisation  scheme  would  be  about

 Bs.  96  crores.

 Detailed  studies  are  under  way  in  regard  to  possible  locations  where

 additional  fertilizer  capacity  can  be  created  ay  ही  | NAL  ring  the  fifth  plan  period.
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 Work  on  Rajasthan  Canal

 5867.  Shri  Shiy  Kumar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  work  on  the  Rajasthan  Canal  Project  has  come  to  a

 standstill  as  a  result  of  disruption  of  the  Muktsar-Ganganagar  Electricity
 aly

 Supply  arrangement  at  many  places  by  certain  farmers  of  Pun]  GV

 (b)  whether  Ganganager  District  has  so  far  been  getting  1}  lakh  units

 of  electricity  daily  on  its  share  from  Bhakra;  and

 (c)  when  the  work  on  the  Rajasthan  Canal  would  be  resumed  १

 The  Deput;  Minister  in  the  Ministry  ot  Trrigation  and  Power  (Shri  Balgovind

 Verma):  (a)  and  (c):  As  a  result  of  the  disruption  of  the  Muktsar  Ganganagar
 transmission  line,  power  supply  to  Rajasthan  Canal  Project  remained

 suspended  during  the  last  week  of  January,  1973  bringing  the  construction

 work  on  the  main  canal  almost  to  a  stand  still,  The  power  supply  was

 restored  after  a  week.

 (b)  Ganganagar  has  been  getting  1,20,000  to  1,50,000  units  of  electricity

 aily  from  Bhakra.

 राज्यों  में  बिजली  को  उत्पादन  लागत

 5868.  श्री  एस०  पी०  भदाचा्य  :  क्या  सिंचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विभिनन

 राज्यों  में  प्रति  यूनिट  बिजली  की  उत्पादन  लागत  कितनी  है  श्रौर  बड़  तथा  छोटे  उद्योगपतियों  एवं  घरेलू  कार्य  के  लिए
 बिजली  का  प्रयोग  करने  वाले  उपभोक्तश्रों  को  ofa  यूनिट  बिजली  किस  ‘ae  पर  दी  जाती  है  |

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपसंत्री  बाल  गोविन्द  वर्सा )  विभिन्‍न  राज्यों  में  विद्युत  उत्पादन की  एकी  कृत

 लागत  का  विवरण  उपाबन्ध  में  संलग्न  है
 ।  (  ग्रन्थालय में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०टी०  4703/73).

 बड़  और  छोटे  श्रौद्योगिक  उपभोक्ताओं  तथा  घरेलू  उपभोक्ताओं  को  जिन  भ्रौसत  दरों  पर  fas  ल is  ब ह | बच  जाती
 उपाबन्ध  पर  दिए  गए  विवरण  में  दी  गई  है  ।  (  ग्रंथालय में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  4703/7 3).

 दिशुत  को  मांग  att  सप्लाई

 5869.
 श्री  ज्योतिमंथ बसु  :

 कया  सिंचाई site  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 \
 14  15  1972 से  1973  तक  की  ्रवधि  में  विद्युत  की  मांग  mY  सप्लाई  कितनी

 (a)  क्या  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  gare  ;  शर

 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  मुख्य  बाएं  क्या  है  ?

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  1972  से  1973  तक
 की  वधि  के  दौरान  बिजली  ऊर्जा  का  मिलियन  यूनिटों  में  राज्यवार  मांग  अं  सप्लाई का  उपाबन्ध के  रूप  में
 संलग्न है  ।  (  ग्रन्थालय में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एलं  zy  ०

 4704]73).

 wie  मई  से  सितम्बर  1972  तक  की  अवधि  के  दौरान  प्रधिकतर  राज्यों  में  विद्युत  सप्लाई  की
 स्थिति  काफी  संतोपजनक  थी  ।  उसके  पश्चात्‌  मानसून  के  फेल  होने  शर  faea ain da मांग  में  व  द्धि  होने  के  परिणाम
 स्वरूप  स्थिति  खराब  हो  गई  इस  वर्ष  मानसून  शुरू  होने  तक  कठिन  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  के  च  लू  रहने  की  सम्भावना
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 बोनस  के  बारे  में  झाल  इण्डिया  रेलयेसेन  फेड  रेशन  का  रवेया

 870.  शी  ज्योतिमंय बसु

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  झाल  इण्डिया  रेलवेमैन  फडरेशन  द्वारा  संसद  सदस्यों  में  बांटे  गयें  एक  पर्चे  की  ्रोर

 दिलाया  गया  है  जिसमें  उन्होंने  बोनस  के  बारे  में  अपने  रवैये  की  व्याख्या  की  श्रौर

 यदि  तो  उसे  पर  उनकी  क्या  टिप्पणियां  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद शफी  कुरेशी  )  )  जी  हां  |

 वेतन  श्रायोग  की  रिपोर्टे  को  ध्यान  में  रख  कर  इस  प्रश्न  पर  विचार  करना  होगा  ।

 क्षेत्रों  में  सिचाई

 5871.  श्री  घाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  सतत  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  सिचाई  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  है  श्रौर

 यदि
 al

 तो  तत्सम्बन्धी Wea  बातें  क्या  हैं  ?

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  saat  बाल  गोविन्व  घर्मा )  :  ax  (@)  1970-71 में  कृषि

 मंत्रालय  ने  चुने  हुए  चिरकाल  से  सुखा-प्रभावित  क्षेत्रों के  लिए  100  करोड  रुपये  के  कूल  परिव्यय से  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  क

 लिए  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  कार्य
 ऋम

 प्रारम्भ  किया है  ।
 13  राज्यों में  54  चुने  हुए  जिले  इस  कार्यक्रम  के  श्रंतर्गत  ad

 इस  कार्यक्रम  के  मुख्य  लघु  भू-सं  सड़कें  आरादि  हैं  |  इन  क्षेत्रों में  सिचाई  सुविधाग्रों
 की  व्यवस्था  को  सर्वोतपरि  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।

 स्वीकृत
 carat  की  लगभग  112  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  में

 लघू  सिंचाई  स्कीमों की  लागत  लगभग  59  करोड़  रुपये है  ।  यें  स्कीमें  5  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए

 उद्दिष्ट हं हैं  ।

 पांचवीं  योजना  कार्यान्वयन  के  fan  नई  aga  तथा  माध्यम  परियोजनाश्रों  को  जांच  करते  समय  ऐसी  परि

 योजनाश्ों  को  प्राथसिकता  देना
 प्रस्तावित  है  जो  की  कृषि  मंत्रालय  ar

 सिचाई  ्रायोग  द्वारो

 अधिज्ञात  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  को  लाभान्वित  करेंगे  |  afin  जल  वाले  क्षेत्रों  से  स्थाव्रांत रित  किए  जाने  वालें  जल  का  अधिकतर

 उपयोग  भी  सूखा-प्रभावित  क्षेत्रों  के  लिए  किया  जाना  प्रस्तावित  हैं  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादकों  की  श्रावश्यकता

 5872.  श्री  एस०  मुगनन्तम :  क्या  पैट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 देश  में  उत्पादों  की  कितनी  श्रावश्यकता  होने  का  तिमात भक  है  ;

 भारत  में  उत्पादन  से  कितनी  झ्रावश्यकताओं  की  पूर्ति  होती  है  ;

 भारत  के  कुल  पैट्रोलियम  उत्पादन  में  सरकारी  क्षेत्र  के  तेल  शोधक  कारखानों का  भाग  कितना  है  ;  श्रौर

 सरकारी  क्षेत्र  में  पैट्रोलियम  का  उत्पादन  बढ़ाने
 के  लिए

 सरकार
 की

 कया  योजनाएं  हैं
 ?

 पैट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्रालय में  उपमंत्री  दलबीर  fag) :
 शौर  निम्नसारणी  वर्ष  1973

 के  लिए  कच्चे  तेल  एवं  शोधित  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  कुल  श्रनुमानित  श्रावश्यकताओं  एवं  देशीय  उपलब्धता  को

 दर्शाती हैं
 मिटरीक  टनों

 देशीय  श्रायातित  कल

 कच्चा  तल  7  3  13.95  21.30

 शोधित  उत्पाद  19.7  4.4  24,1
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 a4  1973  में  भारत  के  कूल  उत्पाद  ward  नेत्रीय  arene  a  हिस्सा  92.0  प्रतिशत
 मानित है  ।

 सरकारी  क्षेत्रीय  शोधनशालाश्रों  की  क्षमता को  उचित  ्  से  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव है  ताकि  पांचवी

 योजना  भ्रवधि
 के

 भ्रन्त  में  कूल  क्षमता  लगभग  12  मिलियन  मिटरीक  टन  उपलब्ध  हो  सके  ।  यह  अनुमान  है  कि  उस  समय

 इस  सकल  क्षमता  में  सरकारी  क्षेत्र  का  हिस्सा  so  प्रतिशत  होगा

 वर्ष  1969  से  अ्रशोधित तेल  के  मृत्य में  वृद्ध

 5873.  श्रो  कृष्णचन्द्र  हात्दर  :  क्या  पैट्रोलियम ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  वर्ष  1969

 के  ore  से  लेकर  विदेशी  तेल  कम्पनियों  को  अ्रशोधित  तेल  के  मूल्य  में  कूल  कितनी  वृद्धि  करने  की  मंजूरी दी  गई  है  ?

 पैट्रोलियम  site  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  दलबीर  Fea)  1968  से  फरवरी  1970 के  दौरान  कच्चे

 तेल  के  मूल्यों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  थी  ।  वास्तव  में  इस  अवधि  के  दौरान  कीमतों  से  तीन  बार  कमी  की  गई  थी  ।

 1970  में  तेल  कम्पनियों  द्वारा  कच्चें  तैल  की  कीमत में  वृद्धि  किये  जाने  की  मांग  की  जाती  रही
 1973  तक  मांगी  गई  कुल  वृद्धियां  निम्न  प्रकार  हैं

 यात
 यू०  एस०

 area

 बर्माशल  तथा  कालटैक्स  97, 0

 एस्सो  83.7

 गैरसरकारी  ठेकदारों  grat  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  को  कोयल  की  सप्लाई

 5874.  श्री  एस०  पी०  भट्टाचार्य  :  वया  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 के  कारण  भारी  संकट  में  है  ।

 क्या  दिल्‍ली
 t  विद्युत

 प्रदाय  संस्थान  कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  गेर-सरकारी  ठेकेदारों  पर  निर्भर  शह

 »  NN

 यदि
 ता  द्वारा  धीमें  काम  करने  के  कारण  उनके  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  WIT

 यदि  कोई  का्येवाही  नहीं  की  गयी  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  site  विद्युत  संत्रालय  में  rata  बाल  गोविन्द  :  से  :  जी  नान  कोकिंग

 कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  से  गैर  सरकारी  कोयला  संभरकों  द्वारा  सप्लाई  किया  गया  कोयला  कुछ  मामलों  में
 निर्घारित  से  घटिया  पाया  गया  था  ।  इसने  संविदा  में  निहित  शक्तियों  को  श्राकर्धित  किया  ।  जब

 यह  मामला  दिल्‍ली  विद्यत  प्रदाय  संस्थान  के  विचाराधीन  गैर  सरकारी  कोयला  संभरकों  ने  कोयला  सप्लाई
 करना  या  तो  बन्द  कर  दिया  अथवा  स्थगित  कर  दिया  था  ।  दिल्‍ली  विद्यत  प्रदाय  संस्थान  ने  श्रपनी  श्रावश्यकताझ्रों

 की  पूति  के  लिए  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  wie  भारत  कोकिंग कोल  लिमिटेड  से  कोयलें की  सप्लाई की  व्यवस्था
 की  ।

 इसके  कोयला
 की

 सप्लाई  नियमित  रूप  से  प्राप्त  हो  रही  है  भ्रौर  कोयले  का  संचय  कर  लिया  गया  है
 |

 प्रतिभ्नत जमा  पहले  ही  संस्थान के  पास
 संविदा  के  कम  सप्लाई  के  लिए  प्रतिभूत  जमा  से  25  पैसे  प्रति टन  के  हिसाब से  जुर्माना  वसूली-योग्य  है  ।

 कार्रवाई की  जा  रही  है  ।
 है

 ।
 संविदा  में  किए  गए  प्रावधान  के  ware  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा

 ब्यास  इलेक्ट्रिसिटी  वर्क्स  चण्डीगढ़  की  कोश्मार्डनेशन  कमेटी  से  प्राप्त  ज्ञापन

 5875.
 श्री  भान  fag  भौरा

 :
 कया  सिंचाई  site  विद्युत  मंत्री  qe  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  ब्यास  इलैक्ट्रिसिटी  ह ह  चन्डीगढ़  की  कोश्रार्दीनेशन  कमेटी  से  कोई  तपन  प्राप्त

 हुमा है  ;

 यदि  तो  उसका  सारांश  क्या  शौर

 सरकार ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही की  है  ?
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 sie  विद्युत  dare  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  हां

 ज्ञापन  में  निम्नलिखित  मांगें  शामिल  हैँ

 (1)  1971-72 वर्ष  के  लिए  8.0  35  की  दर  पर  ;

 (2)  बिजली  रियायतें

 (3)  शौर

 (4)  सभी  कमेंचारियों
 को  विभिन्‍न

 कार्योलयों  के  गठन  की  तिथि  से  परियोजना-भत्ता  में  नियुक्त

 इन  मांगों  पर  ब्यास  निर्माण  are  की  स्थायी  समिति  ने  1973 में  विचार  किया  था  तथा  aa

 सम्बन्धित  कर्मचारी  बोनस  तथा  बिजली  रियायतों के  स्थान  पर  1-10-1972 से  8.  33%,  की  दर  पर  बिजली  बोड़ें
 भत्ता  श्रथवा  बोनस  श्रौर  सेवांत  लाभों  के  स्थानों  पर  4  की  दर  पर  बिजली  ats  भत्ता  लेना  चन च्  सकते हैँ  ।  पंजाब
 राज्य  बिजली  बोड़  द्वारा  1969-70 वर्ष  के  दौरान  भ्रपने  कमेंचारियों के  लिए  स्वीकृत  1

 की  दर  पर  झनुप्रहमपूर्ण

 श्रदायगी  तथा  हरियाणा  राज्य  बिजली  ate  के  कर्मचारियों  के  लिए  उनके  मूल  बोर्ड  द्वारा  स्वीकृत  7  दिन  की  मजदूरी
 व्यास  परियोजना  में  कार्य  कर  रहे  उन  मजदूरों  के  लिए  स्वीकृत  की  जा  चुकी  है  जो  इन  दोनों  बोर्डों  से  लिए  गए  हैं  ।

 Getting  up  of  Thermal  Power  Station  in  Coal  Fields  in  Madhya  Pradesh

 5876.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power

 be  pleased  to  stae  :

 (a)  whether  coal  suitable  for  generating  power  is  available  in  large

 quantity  in  Madhya  Pradesh

 (b)  Whether  Government  of  Madhaya  Pradesh  are  urging  upon  the

 Central  Government  time  and  again  for  setting  up  of  thermal  power

 stations  in  coal  fields  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  not  taking  action  in  the  matter  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  ot  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind

 Verma)  :  (a)  Yessir.  Large  quantity  of  ccal  mos‘ly  of  infericr  grade  हाए  81016

 for  power  generation,  is  available  in  Madhya  Pradesh.

 (b)  &  (c)  .  Madhya  Pradesh  (0०४6 .71161110:  had  submitted  proposals  for

 setting  up  thermal  powe1  stations  in  the  State  near  the  coal  fields.  The  exten-

 sions  (3120  MW)  at  Korbar  &  Amarkantak  have  been  sanctioned  and  work

 on  these  has  commenced.  The  project  reports  fcr  setting  up  large  thermal

 power
 stations  at  Satpura  and  near  Singrauli  mines  have  been  received

 and  are  under  examination.  Government  have  also  appointed  a  Committee

 to  select  sites  for  setting  up  of  large  thermal  power  stations  near  pit-heads  and

 the  Committee  has  been  asked  to  select  two  suitable  sites  in  Madhya  Pradesh.

 Generation  of  Power  through  National  Grid

 5877.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  power  generated  at  far-off  places  by  transporting  coal  there

 is  more  costly  than  the  power  generated  in  the  coal  fields  and  then  supplied

 to  far  off  places  through  national  grid;  and

 (b)  if  so,  the  difficulties  being  experienced  by  Government  in  producing

 and  supplying  cheap  and  sufficient  quantum  of  electricity  through  national

 Grid  ?
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 ciel

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power

 (Shri  Balgovind  (a)  Techno-economic  studies  carried  out  in  the

 Central  Water  and  Power  Commission  indicate  that  relative  economies  of

 electrical  transmissio  1  of  bnlk  power  and  transportation  of  0081  are  dependent

 on  a  number  of  factors  and  vary  considerably.  It  would  not  be  correct  to

 generalise  that  pit-head  power  s.ations  are
 always  preferable  to  power  stations

 at  load  centres.

 (b)  Installation  of  large  thermal  power  stations  involves  considerable

 investigations  with  regard  to  the  availability  of  suitable  sites  which  are  near

 the  coal  fields  and  which  have  adequate  supply  of  cooling  water.  Planring
 and  designing  of  such  large  thermal  powerstations  consequentely  take  consi-

 derable  time.  Long  delivery  periods  are  required  for  supply  of  indigenous  equip-
 ment  to  be  installed  in  the  thermal  power  stations.  The  production  capacity
 of  the  mines  has  also  to  be  planned  and  coordinated  in  order  that  the  coal  is

 available  in  time  for  the  power  stations.  Indigenous  equipment  for  400  Kv

 extra  high  tension  transmission  lines  is  so  far  not  available  in  the  country
 and  will  be  developed  only  in  the  Fifth  Plan.

 रेलबेसेनों  की  सहकारी  श्रावास  समितियों  को  दिल्‍ली  के  निकट  भूमि  का  श्रावंटन

 5878.  श्री  नाथ्राम  श्रहिरवार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  मंत्रालय की  नीति  रेलवेमनों  को  गृह  निर्माण  सम्बन्धी  कार्यों  में  उन्हें  उत्साहित  करने की  है  ;
 r

 यदि  तो  क्या  दिल्ली  अथवा  दिल्‍ली  के  श्रारा  पास  के  क्षेत्रों में  पड़ी  रेलवे  भूमि  को
 रेलवे  मैनों  की  सहकारी  श्रावास  समितियों  को  श्रावंटित  करने  के  सम्बन्ध  में  उनके  मंत्रा लय  के  पास  कोई  योजना  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  ase  शफी  जी  हां

 कोई  फालन  भूमि  उपलब्ध  नहीं  है  ।  फिर  रेलवे  कर्मचारी  सहकारी  भवन  निर्माण  समितियों  को  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूमि  श्रावंटित  की  जाती  है  ।

 सिचाई  और  विधत  विभाग  में  काम  कर
 रहे

 इंन्जीनियर  ate  तकनीकों  कर्मचारियों

 हारा

 5879.
 श्री  दी०  श्रार० शुक्ल  :

 क्या
 सिंचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगें  कि

 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  विभाग  में  काम  कर  रड़े  इंजीनियरों  ae  तकनीकी  रियों  ने  भा रतीय  प्रशासनिक

 tar  श्रधिकारियों  के  पर्यवेक्षण नियंत्रण  से  पुर्णतः  मुक्त  होने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सिचाई  शौर  भय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  नही ं।
 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 रेलवे  द्वारा  बिजली  से  चलने  वाली  रेलगाड़ियों  को  बिजली  की  सप्लाई

 5880.  श्री  बी०  झ्ार०  शुक्ल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  के  राज्य  बिजली  बोर्डो  द्वारा  बिजली  की  सप्लाई  ठप्प
 व  ें  के  प्रयासों  को  देखते  हुए

 सरकार  बिजली  से  चलने  वाली  रेलगाड़ियों  को  बिजली  की  सप्लाई  करने  के  लिए  श्रपनी  निजी  व्यवस्था  करनें  की

 वांछनीयता पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि
 तो

 water  में  बिजली  की  सप्लाई  को  इस  प्रकार  ठप्प  होने  से  रोकने के  लिए  सरकार  का  विचार
 बया  वैकल्पिक  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  q-Wat  मुहम्द शफो  कुरेशी  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 उड़ीसा  में  त  बस्तियों  का  विद्यतीकरण

 5881.  श्री  दास  :  क्या  सिंचाई  wie  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 भारतीय  स्वतन्त्रता  के  रजत  जयन्ती  वर्ष  के  दौरान  उड़ीसा  में  कितनी  हरिजन  बस्तियों का  विद्युतिकरण
 किया  गया  ;  श्रौर

 जिला-वार  गांवों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 सिंचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 :  जैसा कि  उड़ीसा  राज्य  में  बिजली  ate

 द्वारा  सूचित  किया है  राज्य  में
 भारतीय

 स्वतंत्रता  के  रजत  जयन्ती  वर्ष  के  दौरान  aa  तक
 52  श्रादिवासी|हरिजनों गांव

 किए  जा  चुके  हैं  ।

 प्रासों  क ेजिलावार  इस  प्रकार  हैं

 गांवों की  सं०  गावों के  नाम

 TT

 बयोंझर  15  झार  कसिया
 aezavgy,  जामुडाल

 16  महलिया  कालिया को रापुट
 दा

 1  हिलुंग  ।  बि कत्ततरा य् चय  वाले

 सुग्दरगढ़
 20  श्रंगोपुण्डा

 छीं  लें  र्  सि  1,  राज  र्बि  हिमरोपुर
 झा  रियापलो  |

 बायरी  प्रौर  धनमंड ल  रेलव  स्टेशनों  (  दक्षिण  पूर्वे  रेलव )  के  बीच  ब्ारो  TARTET  पर  नया  रेलवे  स्टेशन  खोलना

 5882.  श्री  श्रनादिवरण  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्यां  सरकार  का  विचार  दक्षिण पू

 रेलवे  के  बायरी  प्रौर  धनमंडल  स्टेशनों  के  बीच  वारी-थान  ग्ड्ा  पर  नया  रेलवे  स्टेशन  खोलने का  है  |

 रेल  मंत्रालय  में  उपमं  त्री  मुहम्मद  शफी  /  :  जी  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  बायरी  श्रौर  धन  मंडल

 स्टेशनों  के  बीच  area पर  गाड़ी  हाल्ट  खोलने का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 Survey  for  Laying  Railway  Lines  in  Hilly  Areas

 5883.  Shri  Narendra  Singh  Bisht  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  Government  have  sent  any  teams  to  the  hilly  areas  to

 conduct  survey  for  running  trains  there,  if  so,  the  names  of  the  states  to

 which  these  hilly  areas  belong  ;

 (b)  if  no  survey  teams  have  been  sent  in  this  regard,  whether  Government

 propose  to  send  such  teams  in  the  hilly  areas  in  the  near  future,  and  if  not

 whether  Government  have  any  scheme  under  consideration  to  run  trains  in

 these  hilly  areas  without  conducting  any  survey  ;

 (c)  if  so,  the  time  by  which  this  proposal  would  be
 accepted

 ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mond.  Shafi

 Qureshi)  :  (a)  Yes.  In  Jammu  and  Kashmir,  Himachal  Pradesh,  Assam,  Orissa

 and  Tripura  States,  surveys  for  important  new  lines  are  being  carried  out,

 where  more  or  less  hilly  terrains  are  encountered.

 (b)  to  (d).  It  is  not  possible  to  construct  new  lines  without  carrying  out

 surveys.  As  regards  new  lines  in  States  mentioned  (a)  above,  the  proposal
 will  be  further  considered  after  the  surveys  are  completed  and  the  reports
 thereon  examined  from  all  aspects.

 Trains  for  Hilly  Areas

 5884.  Shri  Narendra  Singh  Bisht  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  he  or  his  Ministry  has  been  receiving  repeated  requests  from

 the  people  living  in  hilly  areas  for  running  trains  there;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  so  far  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi

 Qureshi)  :  (a)  Yes.

 (b)  Survey  are  at  present  in  progress  for  new  lines  in  Jammu  and  Kashmir,

 Himachal  Pradesh,  Arsam,  Orissa  and  Tripura  States,  where  more  or  less  hilly
 terrains  are  encountered,  Further  consideration  to  the  proposals  for  the  con-

 struction  of  these  lines  will  be  given  after  the  surveys  are  completed  and  the

 reports  thereon  are  examined  from  all  aspects.

 मुख्य  एवं  HEAT  श्रेणी  at  सिचाई  योजनाग्रों  के  श्रन्तर्गत  सुखा  राहत  कार्य

 5885.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्यत  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  में  देश  की  मुख्य  एवं  मध्यम  दर्जे  की  सिंचाई  योजनाओं  के  भ्रन्तगंत  सुखा  राहत  के  रूप  म  किए

 गए  कार्य  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 इनके  कप  कितने  लोगों  को  रोजगार  मिला  atk  उन  के  बेतन  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 इन  कार्यों  के  परिणामस्वरूप  क्या  स्थायी  लाभ  होने  की  सम्भावना  है  ?

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sit  बाल  गोविन्द  से  सूचना  एकत्र  की  रही है
 इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 कमो  बाले  क्षेत्र  को  राहत  देने  के  लिये  मिरजलातूर  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 5886.  श्री  श्रण्णा  साहिब  पोटखिडे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने,/की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री ने  कमी  वाले  क्षेत्र को  राहत  देने  के  लिये  मिरज-लातूर छोटी  लाइन को  बड़ी  लाइन

 में  बदलने  की  मंजूरी  देने  की  घोषणा

 (@)  तत्काल  श्रारम्भ  किये  जाने  वाले  निर्माण  कार्यों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 जायंगा  7)  कया  मिराज
 श्र  संगोला  के  बीच  के  मार्ग  का  काम  भी  इसी  के  साथ  श्रारम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  बह  कार्य  किस  तारीख  को  श्रारम्भ  किया  जायेगा  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफो  ~  :  26  1973 की  रेल  मंत्री

 द्वारा  दिये गये  बयान  में  श्रन्य  बातों  के  साथ  साथ  यह  कहा  गया  था  कि  मिरज  लातूर  खण्ड  में  मिट्टी  डालनें  का  काम

 सुखा  राहत  काय  के
 रूप  में  किया  जायेगा

 शौर  मिरज  से  लातूर  तक  के  खण्ड  में  लिये  जाने  वाले  कामों  में  यह  काम  पहले  से  ही  शामिल है  |

 पांचवी  योजना  के  श्रधीन  बनाई  जाने  वालो  नई  रेल  लाइनें

 5887.  श्री  एस०  एम०  सिद्धया  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  प्रत्येक रेलवे  जोनों  में  पांचवी  पंचवर्षीय योजना  के  अधीन  कौन-कौन  सी  नई  रेलवे  लाइनें  बनाये (

 जाने  की  प्रस्ताव है

 क्या  प्राथमिकता  निर्धारित  करते  समय  क्षेत्रीय  विषमता  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री

 मुहम्मद  शफो  |
 ) site (  :  पांचवी  योजना  में  जिन  नयी  लाइनों

 पर  निर्माण-कायें  शुरु  किय
 जाने  की  संभावना  है  उनके  बारे

 योजना  के  प्रस्ताव  तेयार  करते  देश क
 ्राथधिक  विकास के  सभी  पहलुद्रों  को  ध्यान में  रखते  हुए  किया  जायेगा

 मध्यम  दर्जे  को  सिचाई  परियोजनाओं  के  समापन  के  लिये  उड़ीसा  को  तदथ  सहायता

 5888.  श्री  देवेन्द्र  सत्पथी :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  से  मध्यम  दर्ज  की  अपूर्ण  सिचाई  परियोजनाओं
 को

 itera
 से

 पुरा  करने
 तथा  नई  परियोजनाश्रों को  चालू

 करने
 के  लिये  तदर्थ  सहायता  देने  के  लिये  कोई  श्रावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  उन  परियोजनाओं  के  नाम  कया  हैं  शौर  वर्ष  197  2-73 तथा  वर्ष  1973-74 में  प्रत्येक

 परियोजना  के  लिये  कितनी  धनराशि  की  गई  ?

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  :  ate  :  उड़ीसा  सरकार  नरोध ह
 करती  रही  है  कि  राज्य  में  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिये  उन्हें  राज्य  योजना  के  बाहर  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  देने
 की  व्यवस्था  की  जाए  ऐसी  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  नाशयम  बहुड़ा  )  ,

 श्रौर  डाहुका  के  साथ-साथ  महानदी  डेल्टा  परियोजना जिसका  त्वरित
 निर्माण  श्रागामी  तीन  वर्षों  में  महत्वपूर्ण

 योजनात्मक  सिचाई  शक्यता  के  निर्माण  में  सद्दोयक  हो  सकता  के  लिए  ऐसी  सहायता  प्रदान  करने  के  प्रश्न व

 योजना  श्रायोग  जांच  की  जा  रही  है  |

 पत्तनों  से  खाद्यान्न  की  दलाई  के  लिये  किये  गये  प्रबन्ध

 5889.  श्री  इराज्मुद  ase  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :  श्रप्रैल श्रौर
 1973 में  प्रत्येक  पत्तन के  लिये  प्रतिमास  श्रावंटित  वैगनों  की  संख्या  श्रौर  क्षमता  के  संदर्भ  में  फरवरी  1974

 के  बाद  से  पत्तनों  पर  उतरने वाल  खाद्यान्न  की  शीघ्र  ढुलाई  हेतु  प्रत्येक  पत्तन  के  लिये  रेलवे  ने  क्या  प्रबन्ध

 किये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद शफी  कुरेशी  )  :
 eee  Sea  te  दिक

 tat  मांग क
 कार्यक्रम  के  जो  विभिन्‍न  बन्दरगाहों  पर  खाद्यान्नों  झामद  पर  झ्राधारित  होता  प्रायातित

 खाद्यान्नों  की  प्रनसा ढलाई  &  लिए  mre  दिल  at  fear  के  स  जम  क  at  प  ्बीਂ  में  की  जाती  है  ।  फरवरी

 ae  1973  के  दौरान  माल  डिब्बों  के  दैनिक  कोटे  इस  प्रकार  थे  :

 बड़ी  लाइन  मीटर  लाइन

 73  eV 990  50

 73  355  165

 गों  से  झायातित  खाद्यानों  की  ढुलाई  उच्च  प्राथमिकता पर  की  जाती  शीघ्र

 निकासी  करने  में  कोई  कटिनाई  नहीं ीं  होती  ।
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 13  1895  लिखित  उत्तर

 मनीपूर  तक  रेलवे  लाइन  का  विस्तार

 5890.  श्रीमति  ज्योत्सना  चन्दा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  चौथी  योजना  में  मनीपुर  तक  रेल  लाइन  का  विस्तार  करनें  के  लिये  सर्वेक्षण
 करने का

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसे  पांचवी  योजना  में  शामिल  करने  का  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफो  कुरेशी  )  :
 ्  ):  सिलचर  से  जीरीघाट

 तक
 मीटर  लाइन

 के  विस्तार के  लिए  प्रारंभिक  यातायात  सर्वेक्षण  पहले  से  ही  किया  जा  रहा  है  ।  फिर  सर्वेक्षण

 के  पुरा  हो  जाने  के  बाद  इस  प्रस्ताव पर  art  ate  विचार  किया  जायेगा ।

 भारतीय  उर्वरक  निगम  के  कुप्रबन्ध  के  बारे  में  संसद  सदस्यों  से  मिली  शिकायतें

 5891.  श्रो  चन्द्र  शैलानी  :  क्या  पट़ोलियम  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 सरकार

 का
 ध्यान

 13
 1972

 के
 सामाचार

 पत्र  झाफ  इंडिया

 '

 में
 शीर्षक  से  प्रकाशित  सम्पादकीय  लख  की  श्रोर

 दिलाया
 गया है  जिस में  कहा  गया है  कि  भारतीय  उवेरक  निगम में  कुप्रबंध

 का  दोष  प्रबंधकीय  अकुशलता  पर  है

 क्या  सरकार  को  संसद-सदस्यों  a  cat  ~  प्राय  हो  खी  हैं  श्रौर

 यदि  तो  इन  शिकायतों  का  सार  क्या  है  श्रौर  इस  मामले  में  प्रब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पैट्रोलियम ate  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag)  जी  al  |

 शर  इस  बारे  में  कुछ  शिकायतें  इस  सुझाव के  साथ  प्राप्त  हुई  हैं  कि  कार्यकुशलता  के  हित  में  निगम
 के  उच्च  प्रबन्धकों  बदल  देना  चाहिए  ।  इन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बहुप्रयोजनीय  बेरक  परियोजना

 589 2.  चन्दा  :  क्या  सिचाई  शौर  विद्यत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बहुप्रयोजनीय बैधक  परियोजनाओं  में  कितनी  प्रगति हुई  है  ;

 यदि  श्रब  तक  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  परियोजना  को  शुरु  करने  का  है  ?

 सिचाई  शर  विद्यत  मंत्रालय में  saat  बाल  गोविन्द  :  att  :  सुबन्धर  स्थल

 पर  बारक  बांध  रेपोर्ट  केन्द्रीय जल  श्रौर  विद्युत  watt  द्वारा  तैयार  कर  दी  गई  है  तथा

 1972  में  अ्रसम  सरकार  को  भेज  दी  गई  थी  ।  राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  परियोजना  प्रस्तावों  को  म्रंतिम  रूप
 देने  के

 लिए  इनको  मणिपुर  राज्य  सरकार  के  साथ  उससे  प्रभावित  जलमग्न  भूमि  श्रादि  से  संबंधित  मामलों
 पर  aay  विचार-विमर्श  करना  है  ।  उसके  बाद  इसको  राज्य  योजना  के  भाग  के  रूप  में  वत  करने  के  योजना

 भ्रायोग  की  स्वीकृति  उपलब्ध  करने  के  लिए  योजना  पर  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 Posts  Sanctioned  for  Hindi  Work  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Powe:

 5893.  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power

 be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  posts  sanctioned  for  Hindi  work  in  his  Ministry  ;

 (b)  whether  regular  appointments  have  been  made  against  all  these  posts
 and

 (c)  if  not,  the  steps  being  taken  to  check  delay  in
 regularising  the  appoint-

 ments  made  against  the  posts
 sanctioned  for  Hindi  Work  ?

 95



 Written  Answers  April  3,  1973

 ere

 tha  Minictry  at  दि  tian The  Deputy  Minister  in  AiO  OF  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind

 Verma)

 (a)  Ten

 (0)  &  (0)  Six  posts  have  been  filled  on  regular  basis.  The  remaining

 posts  are  at  present  filled  on  ad-hoc  basis  These  will  be  filled  on  regular

 basis  aS  soon  as  recrui(ment  rules  have  been  finalised.

 Employees  Working  in  Work-Study  Unit  of  C.  W.  and  P.C

 5894.  Shri  Ishwar  Chaudhry  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power

 be  pleased  to  state  the  number  of  employees  working  in  the  Work-Study  ए

 of  the  Central  Water  and  Power  Supply  Commission  along  with  the  qualifi

 cations  prescribed  for  them ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind

 Verma)  थ्

 A  statement  givmg  the  requisite  information  is  attached

 STATEMENT

 Designation  of  post  No.  of  posts  Qualifications

 Deputy  Director  (Engmeering)  One  No  specific  qualifications
 have  been  prescribed  for  officers

 working  in  the  Works  Study
 Unit.  However  according  to

 Senior  Professional  Assistant  One  requirements,  an  Engineer  of

 (Statistics)  the  rank  of  Deputy  Director/

 Two

 Executive  Engineer  has  been

 Assistants  posted  as  Head  of  the  Unit.  He  is

 assisted  by  one  Senior  Profes-

 sional  Assistant  and  two  Assis-

 tants  who  have  been  trained

 in  Works  Study  methods

 Arrangements  made  tor  Implementation  of  Official  Language  Act  in  the

 Ministry  of  Irrigation  and  Power

 5895.  Shri  Yamuna  Prasad  Mandal:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Power  be  pleased  to  state

 (a)
 the  arrangements  made  for  the  implementation  of  Official  Language

 Act  in  his  Ministry;

 (b)  the  number  of  posts  sanctioned  therefor  and  the  number  of  regular

 appointments  made  so  far

 (c)  whether  regular  appointments  to  the  posts  of  the  Hindi  Officers  and

 some  Translators  have  not  been  made  on  the  basis  of  proper  selection;  and

 (d)  if  so,  the  steps  being  taken  to  remove  the  irregularities
 ?

 96



 13  4d,  1895  aa की  मांग
 as

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  | "28 10011  and  Power  (Shri

 Balgovind  Verma)

 (a)  In  accordance  with  the  provisions  of  the  Official  Languages  Act

 progress  use  of  Hindi  is  being  made  in  the  Miristry’s  work.  A  fullfledged
 Hindi  Section  has  been  set  up.  Replies  to  letters  received  in  Hindi  in  the

 Ministry  are  sent  in  Hindi.  All  Resolutions,  Notifications,  Administrative

 Reports,  etc.  are  being  issued  in  Hindi  in  addition  to  English.  The  staff

 are  encouraged  to  use  Hindi  in  Official  work.  The  progress  made  in  this

 regard  is  reviewed  from  time  to  time  by  the  Official  Languages  Implemen-
 tation  Committee  set  up  in  the  Ministry

 (b)  Ten  posts  have  been  sanctioned  of  which  six  posts  have  been  filled

 on  regular  basis

 (c)  The  post  of  Hindi  Officer  has  been  filled  on  regular  basis  but  the  in-

 cumbent  is  at  present  on  deputation  to  another  office.  The  resultant  vacan  cy
 has  been  filled  on  ad-hoc  basis.  The  posts  of  Hindi  Translator  Grade  and

 Hindi  Translator  Grade  II,  have  been  filled  on  ad-hoc  basis  pending  the

 finalisation  of  Reervitment

 (d)  Appointments  to  the  posts  of  Hindi  Translator  would  be  made  on

 regular  basis  as  soon  as  the  Recruitment  Rules  have  been  notified

 कन्व्रीय  जल  तथा  fara  श्रायोग  के  कार्य  Wert  यनिट  की  सिफारिश

 5896.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 alo  एस०  एम०  श्रार०
 एस०  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  के  अरन्य  विभागों  तथा  निदेशालयों

 के

 लिए  कायें  श्रध्ययन  यूनिट  की  सिफारिशें  कया  हैं  ;

 av  1972-73
 के  दौरान

 प्रत्येक  विभाग  झर  प्रत्येक  निदेशालय के  श्रध्ययन  के  लिए  कार्य

 यूनिट  ने  कितना  समय  लगाया
 ?

 सिंचाई  श्रौर  बिद्यत  मंत्रालय  में  उपसंत्री  (att  बाल  गोबिन्द  :  श्रौर  सुचना  संलग्न  विवरण  में
 दी  गई  है  ।  में  रखा  गाया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4705173)

 कंद्रीय जल  तथा  विद्यत  TANT  का  कार्य  श्रध्ययन  विभाग

 5897.  क्षी  यमूना  प्रसाद मंडल  :  क्या  सिचाई  शौर  विद्यत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  श्रायोग  के  कायें  श्रध्ययन यूनिट  में  कितने  कर्मचारी हैं  पौर  उनके  कर्त्तव्य  क्या
 ह

 वर्ष
 1972-73  के  दौरान

 अध्ययन  कितने  निद्देशालयों|विभागों  में  शुरू  किया  गया है  ate  इसका

 क्या  परिणाम रहा  ?

 aur \ सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  3q-Hat  बाल  गोविन्द  नगा  ह  ate  अपेक्षित  जानकारी  का
 विवरण  संलग्न  किया  जाता  है  ।

 विवरण

 1  कार्य  meqaa  यनिट  में  अधिकारियों  की  संख्या

 उप-निदेशक

 वरिष्ठ  व्यावसायिक  सहायक  )

 सहायक
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 2.  कार्य  अध्ययन यूनिट  के  कार्य

 संगठनात्मक  कार्य  पद्धतियों  तथा  प्रक्रिया  का  ऐसे  उपाय  सु  झाने  के  उद्देश्य  से  ग्रध्ययन  करना

 जिनसे  संगठन  की  कार्य-कुशलता  में  सुधार  किया  जा  सके  ।

 प्रशासनिक  के  अनुरूप  कर्मचारियों  में  मित्तव्ययिता  सुझाने  के  उद्देश्य  से  श्रायोग  के  अधीन

 संगठनों  के  कर्मचारियों  को  स्थिति  का  अ्रध्ययन

 श्रायोग  से  संबंधित  विशिष्ट  कार्य  के  लिये  कायें  निष्पादन  तथा  कार्य  के  मानदण्डों  का  विकास  करना  |

 3.  के  दौराम  कार्य  श्रध्ययन  यूनिट  द्वारा  जांच  किये  गये  निदेषालयों  प्रनुभागों  को  संख्या  |

 1972-73  के  दौरान  कार्ये-प्रध्ययन  यूनिट  ने  केन्द्रीय  जल  शौर  विद्युत  wart  के  13  निदेशालयों|  प्रनुभागों

 का  कार्य  प्रघ्ययर  किया  था  ।

 4.  कार्य  श्रध्ययन  यूनिट  की  सिफारिशों  के  परीणाम

 कार्य  यूनिट  नें  केन्द्रीय  जल  ae  विद्युत  श्रायोग  में  श्रनेक  पदों  के  सृजन  करने  की  सिफारिशों  की  इन

 पर  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बॉंगाई  गांव  से  गोहाटी  के  ata  की  मोटर  गेज  लाइन  को  बरोड  गेज  लाईन  में  बदलना

 5898.  श्री  विश्व  नारायण  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बोंगाई  गांव  से  गोहाटी  के  बीच  की  मीटर  गेज  लाइन  को  बरौड  गेज  लाइन  में  बदलसे  सम्बन्धी
 योजन

 को  श्रंतिम  रूप  दिया  जा  चुका  है  ;

 यदि  तो  कया  सर्वेक्षण किया  जा  चुका  है  ;

 निर्माण  कार्य  कब  तक  पुरा  होगा
 ?

 रेल  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  (  श्री  महम्मद  शफी
 कुरेशी

 :  से  बोंगाई  गांव-गोहाटी  मीटर  लाइन  खंड

 को  बड़ी  लाइन  में  बदलने का  काम  रेलों  की  झ्रामान  परिवर्तन  संदर्शी  योजना  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।  इस  प्रामान
 परिवर्तन के  सम्बन्ध  में  इंजीनियरी श्रौर  यातायात  सर्वेक्षणों का  काम  पुरा  हो  गया  है  इस  समय  रिपोर्टों  की  जांच  की
 जा  रही है  ।  ग्राथिक  अध्ययन  भी  किया गया  है  ।  इस  परिवतैन  योजना  पर  तत्परता  से  विचार  किया  जा

 रहा  है  श्रौर  रिपोर्टों  तथा  श्राथिक  get  की  सभी  Teqat  से  जांच  करने  के  बाद  कोई  विनिश्चय  किया  जायेंगा ।

 Increase  in  Ticketless  Travelling  on  North  Eastern  Railway.

 5899.  Shri  Sarjoo  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  ticketless  travelling  in  the  North  Eastern  R  il ilway  has  in-

 creased  heavily  during  the  last  one  year  ;

 (b)  1f  so,  the  steps  taken  to  check  it;  and

 (c)  the  extent  to  which  ticketless  travelling  has  been  checked  as  a  result

 thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Quareshi)

 (a)  No.

 (b)  Apart  from  effective  propaganda  against  such  social  evils,  the  follow-

 ing  steps  will  continue  to  be  taken

 (i)  In  addition  to  regular  and  surprise  checks,  massive  checks  by  mobi-

 lising  large  forces  of  ticket  checks  staff,  Railway  Protection  Force

 and  Government  Railway  Police  accompanied  by  Rail  way  Magise
 trates  will  be  conducted  on  vulnerable  sections.
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 Joint  drives  with  the  cooperation  of  the  State  Governments  will

 be  carried  out

 (13)  Punishments  for  erring  employees  and  rewards  for  those  rendering

 exemplary  service  will  be  awarded  to  ensureeffective  staff  parti-

 cipation

 (iv
 o

 A  An  ad-hoc  organisation  consisting  of  50  Travelling  Ticket  Exa-

 miners,  assisted  by  Railway  Protection  Force  Personnel,  under

 the  charge  cf  a  serior  Scale  Officer  is  conducting  intensified  driv

 against  ticketless  travel  m  North  Bihar  Portion  of  North  Eastern

 Railway

 (c)  The  number  of  persons  detected  travelling  without  or  with
 197  Improper

 tickets  came  down  from  1,49,777  in  1971  to  1,44,489 i  n  ivt  2
 registering  a

 fall  of  more  than ‘ 3%.

 सभापटल पर  रख  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीतिराज  fag  चौधरी  )  में  मोटर-गाड़ियों

 टक्कर  मारकर  चोट  पहुंचाकर  भाग  जाने  के  मामलों  में  प्रतिकर  के  सम्बन्ध  में  विधि  श्रायोग  के  प्रतिवेदन की
 एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं  ।

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 प्रतिवेदन

 श्री  सेमियान  (yratort)  मैं  भारत  के  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  के  वर्ष  1970-71  सम्बन्धी  प्रतिवेदन

 केन्द्रीय  सरकार  (  में  सम्मिलित  रेल  व्यय  श्रादि  से  सम्बन्धित  पैराग्राफों  पर  लोक  समिति  का

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 A

 श्स्पश्यता  संशोधन  are  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 UNTOUCHABILITY  (OFFENCES)  AMENDMENT  AND  MISCELLANEOUS

 PROVISIONS

 संयवत  समिति  में  सदस्यों  का  aval  नर्देशन

 थी  एस०  एम०  सिद्धया  :  म  प्रस्ताव  करता हूं  :

 यह  सभा  अस्पृश्यता  1955  का  संशोधन  शर  लोक  प्रति-निधित्व  श्रधिनियम

 का  श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 संबंधी  संयुक्त  समिति  श्री  arco  डी०  भंडारे

 की  इस  सभा  सदस्यता  न  रहने  श्रौर  स्वेश्री
 gata  तथा

 डी  पी०  यादव  द्वारा

 उक्त  संयुक्त  समिति  से  त्याग  पत्न  दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थानों  सबे  श्री  कृष्ण  चन्द्र
 ए०  एम०  चेलाचामी  ae  प्रमरसिह  चौधरी  को  नियुक्त  करती  है

 ।””

 99



 Papers  laid  on  the  Table  April  3,  1973

 ARTA  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है

 कि  यह  सभा  अश्पश्यता ्  1955  का  संशोधन  श्रौर  लोक  प्रतिनिधित्व  अधि  नियम
 1951  का  TZ  संशोधन  करने  वालें  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  श्री  पार्‌०  डी०  भंडारे

 की  इस  सभा  की  सदस्यता  न  रहने  सबेश्री  सुबोध  हंसदा  तथा  डी  ०  पी०  यादव  हारा  उक्त  संत्त

 समिति  से  त्याग  पत्न  दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थानों  सर्वश्री  कृष्ण  चन्द्र  ए०  एम०

 चेलाचामी  चौधरी  को  faa  करती  मी ्

 प्रस्ताव  ea

 The  motion  was  adopted

 Ss  sc

 खान  )  विधेयक

 MINES  (AMENDMENT)  BILL

 एक  सदस्य  का  नामनिर्देशन  श्रौर  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जानें  की  wafer का  बढ़ाया  जाना |

 श्री ए०  पी०  शर्मा  ( FFA)  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 *कि यह वह  सभा  खान  1952  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  स  मिति में  श्री

 बाल  गोविन्द  वर्मा  द्वारा  त्याग  पत्र  दिये  जानें  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर

 को  नियुक्त करती  है

 Wert  महोदय  :  प्रश्न यह  है  1

 Fag

 यह  सभा  खान

 1952 का  भर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति

 श्री  बालगोविन्द वर्मा  द्वारा  त्याग  पत्र  दिये  जानें  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  श्री  पुरषोत्तम  काकोडकर
 मश्र को  नियुक्त  करती है  0.0 4.0

 प्रस्ताब  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  adopted

 श्री vo  पी०  शर्मा  मैं  प्रस्ताव कर  ता  हूं  :

 यह  सभा  खान  1952  का  शौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  का
 वेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  की  श्रवधि  श्रगले  सत्र  के  दूसरे  सप्ताह  के  प्रथम  दिन  तक  बढ़ाती  है  ।””

 श्री  nae  बिहारी  बाजपेयी  वह  बढ़ाने  की  मांग  क्यों  कर  रहे  हे  ।  ऐसा  दूसरी  बार  किया

 जा  रहा है  ।

 श्री ए०
 पो०  शर्मा  :

 इस
 समिति

 की
 28

 को
 जो  बैठक  हई  थी  उसमें  श्रम  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  ने  श्रनुरोध

 किया
 था  कि

 उन्हें  विचाराधीन  विधेयक  पर  संशोधन  प्रस्तुत  करने  के  लिये
 1973  तक  समय  दिया  जाय े।

 उसके  बाद  सदस्यों  से  संशोधन  प्राप्त  करना  ai  निर्धारित  समय  के  weet  प्रतिवेदन पर  चर्चा  करना  श्रौर

 उसे  पास  करना  सम्भव  नहीं  था  ।  इसलिये  समिति  ने  निर्णय  किया  कि  झ्रागामी  aa  के  प्रथम  दिन  तक  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करने  की  श्रनुमति  ले  ली  जाये  ।  समिति  4  1973
 तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  देना  चाहती  थी  परन्तु

 5

 बीच  कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया  था  ।  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  मैंने  कूछ  प्रशन - iba  ake  श्रम  मंत्री
 समथ  चाहते  थे  ॥

 अध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न यह  है  ॥

 यह  सभा  खान  19  काय 04  DEAS  As धन  करनें  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  का
 TM AYH  दिन
 के  पय ta  नर

 तिबेदन  प्रस्तुत किये  जानें  की  male Wt rat  सत्र के  सप्ताह  तक  श्रौर  बढ़ाती  है  श्
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 प्रस्ताव  eat  gm

 The  motion  was  adopted

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तमिल  नाडु में  रामानाथपुरम  जिले श्री  किरुतिनन
 :

 पुरी  जिले  को  सुखाग्रस्त  जिलें  घोषित  किया  गया  था  श्रौर  सूखे  की  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  प्रत्येक  | जिलें  को

 2
 करोड़  रुपय  को  धनराशि  श्रावंटित  की  गई  थी

 ।  पांचवीं  पंचवर्षीय योजना  में  केवल  धर्मपुरी  जिले  को  शामिल  किया  गया

 है  att  इस  योजना  water  में  4
 करोड़  रुपये  की  धनराशि  खर्च  करने

 का
 विचार  है  परन्तु  इसमें  रामनाधपुरम  जिले  को

 छोड़  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  रामनाथपुरम के  साथ  श्रन्याय  किया  गया  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  रामनाथपुरम  को  भी

 सूखाग्रस्त  जिला  घोषित  किया  जाये  a  पोंचवीं  योजना  में  उस  जिले  के  लिये  2  करोड़  रुपये  की  धन  राशि  नियत  की  जाये  ।

 श्री टी  ०  बालकृष्णैया  :  में  सभा  का  ध्यान
 देश

 में  और  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  में  दुर्भाग्यशाली  हरिजनों
 पर  समय  समय  पर  किये  जाने  वाले  श्रत्याचारों  की  श्रोर  दिलाना चाहता  हूं  ।  29  1973 के  ऐक्सप्रेसਂ

 में  समाचार  प्रकाशित  हुमा  है  कि  सवर्ण  के  एक  ग्रूप  नें  विसेंद  पुलिस  थाने  के  ब अन्तगंत  सून  ग्राम  में
 हरिजनों

 के  एक  ग्रुप  पर  बन्दूकों  श्र  लाठियों  से  हमला  किया  जिसके  परिणामस्वरूप  एक  हरिजन  मारा  गया  |
 एक

 प्रत्य
 मामले

 में  के  nerd  में  एक  हरिजन  महिला
 के

 साथ  बलात्कार  किया  गया
 ।
 मैं  पूछना  चाहता  हूं

 कि
 देश  में  हरजिनों  के

 हितों की  रक्षा  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  श्रौर  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 स्टेशन  पर  श्री  लालजी  भाई  ससंद  सदस्य  के  साथ  कथित  हैब्यवहार  के  बारे  में

 RE  :  ALLEGED  MALTREATMENT  OF  SHRI  LALJI  BHAI,  M.  AT

 AJMER  RAILWAY  STATION

 श्रध्यक्ष  महोदय :  मुझे  विशेषाधिकार के  प्रस्ताव
 के  बारे  में  एक  सूचना  मिली  है  कि  कुच्छ  नवयुवकों  ने  माननीय

 सदस्य  श्री  लालजी  भाई  के  साथ  aa  स्टेंगव  पर  द
 दव्यवहा  र  किया  था  Tt  वह  यहां  पर  wa  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Shri  Lalji  Bhai  was  coming  to  attend  the  sittin

 of  this  House.  When  he  reached  Ajmer,  some  people  enquired  of  his  ticket

 but  they  were  not  the  railway  officials.  The  hon’ble  Member  told  them  that

 they  were  neither  railway  officials  nor  they  were  in  uniform.  So  he  refused

 to  show  them  the  ticket.  Consequently  he  was  taken  to  the  room  of  T.T.E,

 Railway  officials  also  came  there.  The  hon’ble  Member  told  them  that  he  is

 a  Member  of  Parliament  and  he  has  the  Identity  Card.  But  he  was  maltreat-

 ed  and  abused.  His  suit  case  was  snatched  and  he  was  served  with  a  cash

 Memo  to  the  effect  that  he  should  be  fined  Rs.  201/  When  they  searched

 his  suit-case  they  found  his  identity  card.  Even  then  the  Railway  Officials

 did  not  apologise.  The  railway  officials  wanted  to  hush  up  this  matter  This

 छि  a  very  serious  matter  and  you  should  look  into  it  and  got  this  matter

 investigated.

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  :  अजमेर  स्टेशन  पर  यह  जो  घटनां  हुई  थी  उस  पर  मुझ

 बहुत  खेद  मैं  इस  मामले  की  श्रवश्य  जांच  करूंगा  wie  समस्त  ब्यौरा  प्राप्त  करूंगा  ।  यदि  यह  गया  fe  रेलवे
 कर्मचारियों  यह  जानते  हुए  कि  वह  संसद्‌  सदस्य  हैं  ae  उनके  पास  श्राईडेंटटी  कार्ड  भी  उचित

 भ्रादर  के  साथ  व्यवहार  नहीं  किया  तो  गम्भीर  कार्यवाही की  जायेगी  ।

 अध्यक्ष  सहोदय :  दो  बातें  स्पष्ट  की  जानी  चाहिये  ।  वे  लोग  कौन  थे
 जो

 वर्दी  में  नहीं  थे
 ?

 वे  टिकट  कैसे  देख  सकते
 थे  ?  ऐसी  बातें  क्यों  होती  हैं  ?

 दूसरे  जब  उन्होंने  रेल  कम  चारियों  को  बताया  था  कि  ag  संसद  सदस्य  तो  उन्होंने  उन
 के  सामान  की  तलाशी  क्यों  ली  ।  वे  माननीय  सदस्य  को  भ्राइडेंटटी  Hrs  दिखाने  को  कह  सकते  थे  ।  भविष्य  में  ऐसी  घटनायें

 नहीं  होनी  चाहिय े।
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 श्रनदानों श्  को  मांगें  1973-74

 DEMANDS  FOR  GRANTS—  1973-74

 श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  तथा  विज्ञान  ate  प्रोद्योगिकी  विभाग

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali)  :  Poverty  cannot  be  removed  without  increasing

 the  production.  In  view  of  this  we  have  to  harness  all  the  reso.  rees  for  the

 development  of  industries.  If  wealth  of  the  country  can  be  increased  by

 nationalising  the  industries,  it  is  well  and  good.  But  we  should  encourage

 private  sector  as  well.  I  am  not  against  nationalisation  but  therc  should

 be  a  clear  cut  policy  about  it.  Ambiguity  creates  fear  and  doulb‘s  in  different

 circles.  I  do  not  want  the  capitalis!s  and  monopoly  houses  to  be  encouraged
 or  the  concentration  of  wealth.  The  Government  should  clearly  define  the

 areas  of  operation  of  public,  joimt  and  private  undertakings  in  terms  of  eco-

 nomic  criteria.  In  case  priva‘e  sector  has  no  place  in  ihis  country,  the  capi-
 talists  should  be  told  that  they  are  responsible  for  black  money  and  we  do

 not  want  their  cooperation.  On  the  other  hand  even  the  Prime  Minister  has

 repeatedly  said  that  nationalisation  is  not  the  panacea  for  the  problems  the

 Country  is  beset:  with.  In  fact.  Government  should  clearly  define  as  to  which

 indus‘ries
 are  proposed  to  be  nationalised.

 In  order  to  make  use  of  expert  knowledge  of  the  capitalists  and  expertise  of

 management,  the  Government  has  adopied  the  policy  of  joint  sector.  We  have

 On  ove  hand  we to  treat  people  working  in  private  sector  equally  patrioiic.
 criticise  them  but  on  the  other  hand  we  seek  their  cooperation.  We  cannot

 blow  hot  and  cold  in  the  same  breath.  There  are  many  loopholes  in  Govern-

 ment  machinery  which  stand  in  the  way  of  industrialisation.  The  technical

 officers  who  have  gathered  valuable  experience  and  who  have  the  capacity  to

 give  guidance  to  industry  should  give  greater  attention  to  their  developmental

 role.  Government  machinery  should  be  tightened  and  thee  should  be  coordi-

 nation  among  the  Railway  Ministry,  Finance  Ministry  and  other  Ministries

 dealing  with  raw  materials.  We  cannot
 think  of  industrial  development  in

 the  absence  of  such  coordination.

 The  amount  of  deposits  in  the  banks  has  been  increased  but  loans  are

 not  made  available  for  setting  up  industries.  It  has  been  stated  in  a  book  pub-

 lished  by  the  government  that  lack  of  adequate  finance  and  credit  has  always

 been  a  major  problem  of  small  scale  industries  in  India,  They  neither  get

 finances  nor  raw  material.  It  will  not  be  out  of  place  to  mention  that  goods

 worth  crores  of  rupees  are  smuggled  into  India.  Many  of  the  units  preducing

 perfumery  goods  are  in  the  small  scale  industry  sector,  and  the  Government

 should  reorient  its  policy  towards  them  so  as  to  previde  it  with,  more  credit

 facilities  as  also  meeting  its  requi.ements  of  imports.  We  could  eam  foreign

 exchange  worth  crores  of  rupees.  In  brief  Government  should  formulate  a

 clear  cut  policy  to  achieve  industrial  development.
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 13  1895  (  )  की  मांग

 —

 श्री  बी०
 कठ

 दास  चौधरो
 :  वास्तव  में  सामाजिक  विकास  के  लिये  श्रौद्योगिक  विकास  एक  इंजन

 क  समान  ।  विकास  के  सम्बन्ध  में  जो  नीति  soars  गई  है  उस  से  हमारे  दे देश  समाज की  कोई  भलाई

 नहीं  हुई  है  ।  यदि  एकाधिकार  रोक  कर  त्रौर  गरीबों  को  राहत  दे  कर  सामाजिक  न्याय  प्राप्त  करने  का  हमारा  लक्ष्य  है  तो

 यह  बहुत  अच्छी  बात  है  परन्तु राज  तक  जिस  नीति  का  किया  गया  है  उससे  एकाधिकार  में  वृद्धि  हुई है  ।

 वास्तव  में  सरकारी क्षेत्र  में  बड़ी  बड़ी  परियोजनायें झ्ारम्भ  की  गई  परन्तु  मरे  विचार  में  सरकार  को  इन

 सब  मामलों  पर  नये  सिरे  से  विचार  करना  चाहिये  ।  उन्हें  सोचना  चाहिये  कि  उन्हें  अपत  श्राप  को  मूल  उद्योगों तक  कहां

 तक  सीमित  रखना  है  श्रौर  कहां  तक  घरेलू  काम  में  श्राने  वाली  TATA  वाले  उद्योग  स्थापित  करने  हैं  ।  एक  शर

 सरकारी  क्षेत्र  के  मूल  उद्योगों  में  निरन्तर  घाटा  हो  रहा  है  श्रौर  दूसरी  श्रोर  एकाधिकार  गृह  दिन  प्रतिदिन  प्रघिक
 लाभ  कमा  रहें  हैं  वे  सरकार  से  लाइसेंस  प्राप्त  कर  लेते  हैं  श्रौर  फिर  इस  ढंग  से  व्यापार  को  चलाते

 है
 हं  कि  उन्हें  बहुत  लाभ

 होता  है  ।  इन  पुंजीपतियों  के  सामने  एक  ही  ध्येय  होता  है  वह  यह  कि  किसी  न  किसी इंग  से  धन  बटोरना है  ।

 सरकार  को  देश  में  श्रौद्योगिक  विकास  के  बारे  में  फिर  से  विचार  करना  चाहिये ।  हमें  घरेलू  खपत  की  और  जनता

 के
 लिये  श्रधिक  श्रावश्यक  वस्तुएं  बनाने  पर  ध्यान  संकेद्रित  करना  चाहिये  ।  इस  समय  aq  खपत  की  श्रधिकांश

 वस्तुएं  एकाधिकार  क्षेत्र  मे  बनाई  रही हैं  जिसके  कारण  उनके  मूल्यों  में  बार  बार  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।

 वे वे  बनावटी  कसी  की  हालत  पैदा  कर  देते  है  rT %  जब  मांग  श्रधिक  होती  है  श्रौर  सप्लाई  कम  होती  है  तब  मूल्य  बढ़ा  दिये

 जातें  हैं  ।  क्या  मंत्री  महोदय  ने  कोई  ऐसी  व्यवस्था  की  है  जिस  से  यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  ये  बड़े  एकाधिकार  गृह

 लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  के  उत्पादन  क्यों  नहीं  करते  हैं  ।  जो  लोग  क्षमता  से  कम  उत्पादन करते  हैं  उनके  विरूद्ध
 सरकार का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?  श्रौद्योगिक  रोजगार  उत्पादन  परस्पर  सम्बद्ध  हैं  ।  अरब

 लो  taal  &  प्रवाह  झमेला  उभर  ave  ध्  fet  गये  aT  क  स्थानान्तरित  करना  पड़ा  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 उत्पादन कम  हुआ  है  ।  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  योजना  स्तर  पर  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  उपाय  करने
 का  विचार है

 जहां
 तक

 उद्योगों  के  लिये
 धन

 की  व्यवस्था  करने  का  सम्बन्ध  है  श्रौद्योगिक  विकास
 वित्त

 मंत्रालय
 प्रौर

 लाइसेंस  प्राप्त  सम्बन्धी  में  समन्वय  होना  चाहिये  अन्यथा  वित्तीय  पर  away  नियंत्रण  रखना
 कठिन  होगा  are देश  में  ्ौद्योगिक  विकास  को  यो  जताबद्ध  तरीके से

 प्रगति
 में

 बाधा  पड़ेगी  ।  हमें  पता  लगा  है  fax

 वित्तीय  संस्थान  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  अधिकाधिक  वित्त  दे  रहे  हैं  श्र वह वहू  20  बड़े-बड़े  गृहों  तक  सीमित है  ।

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि
 1971  शर  जन  1972 के  बीच  164  करोड़  रुपये  का  वित्त  दिया  गया  है  ।

 इसका  श्रधिकांश  भाग  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  गया है  ।  इससे  हमारी  सुनियोजित  भ्रर्थ-व्यवस्था  का  सामाजिक  उद्देश्य
 कैसे  प्राप्त  होगा  ?

 पश्चिम  बंगाल  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  अपर्याप्त  सहायता  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 यदि  श्रावश्यक  हो  तो  प्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  को  वित्त  मंत्रालय  के  साथ  समन्वय  स्थापित  करना  चा  feat  ताकि ||:
 घ  उद्योगों  जहाँ  झ्ावश्यक  सहायता दी  जा  सके  |

 यह  कहा  गया  है  कि  लघु  उद्योगों  का  विकास  करना  सरकार  की  नीति  है  परन्तु  जब  भी  छोटे  निर्माता  या  सहकारी

 समितियां  वित्तीय  संस्थानों  या  बैकों  के  पास  सहायता  के  लिये  पहुंचती  हैं  तो
 उन्हें  उचित  सहायता  नहीं  मिलती  ।  इस  दिशा में

 ठोस  कार्यवाही की  जानी  चाहिये  ।

 मेरे  पास  यहां  पराल  इंडिया  स्माल  स्केल  लैम्प  मैन्यफैक्च  रस॑  एसोसिएशनਂ  का  एक  ज्ञापन है  ।  वे  बल्ब बनाते हैं  ।

 उनका  कहना  है  कि  बल्ब  बनाने  के  मामले
 में

 बड़े  श्रौर  अधिक  areas ) ~  उद्योगों  की  श्रपेक्षा  उनकी  पांच  से  दस  गुना  अधिक

 रोजगार  क्षमता  है  ।
 क्या  ऐसी  नीती

 की
 घोषणा  करना  वांछनीय  नहीं  है  जिसमें  उनको  थोड़ा  श्रारक्षण/या  संरक्षण  दिया

 जा  सके  प्रौर  वे  पनप  सकें  ।

 उत्पाद-शल्क के  मामले  में  छोटे  उद्योगों  faa  मंत्रालय  से  परामर्श  छट  दी  जायेगी ?

 सेल्यूलाइड  कंघा  उद्योग  पर  उत्पादन-शुल्क  89  प्रतिशत से  208  प्रतिशत तक तक  बढ़ा  दिया  गया  है  |  क्या  इस  मद

 पर  उत्पाद-शुल्क  में  कुछ  रियायत  देना  संभव  होगा  ?

 भ्रध्यक्ष महोदय  :  श्री  राम  रतन  शर्मा  यहां  नहीं  हैं  ।

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी ।
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 श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  3q-Rat  प्रणव  कुमार  :  मैंने  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  का  भाषण
 उनके  भाषण  से  तीन  बातें  स्पष्ट  हैं

 :
 पहली  लाइसेंसों  के  बारे  में  दूसरी  बड़े-बड़े  व्यावसायिक  गृहं  के

 के
 प्रति

 सरकार  का  दृष्टिकोण  श्रौर  तीसरी  लघू  उद्योग  के  महत्व  के  बारें  में  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  एंक  माननीय  सदस्य  न॑  कहा  है  कि  अ्रौद्योगिक  नीति  के  सम्बन्ध  में  स  रकार  की  स्थिति  को  स्पष्ट  करन

 की  बजाय  जिस  नई
 श्रौद्योगिक

 नीति  की
 3  1973  को

 घोषणा  को
 गई

 है  वह  व्यावहारिक  रूप  से  पुरानी

 नीति  की  पुनरावृत्ति  ही  है
 ।

 उक्त  संकल्प  में  यह  स्पष्ट  कहा  गया
 है  कि

 बड़े-बड़े  ए ग टर ों  को
 संयुक्त

 क्षेत्र  के  उन  क्षेत्रों में  प्रवेश

 करने  की  अ्रनुमति  नहीं  दी  जायेगी ,  जिसमें  उन्हें  सामात्य  परिस्थितियों में  प्रवेश  करने  की  नहीं  दी  जाती  है  ।

 के  यह  बताया  गया  कि  सरकार  बड़े-बड़े  व्यापार  गृहों  श्रौर  एकाधिकार  गृहों  को  लाइसेंस  दें
 रही  है है

 श्र  उन्हें  विस्तार  करने  दे  रही  है  ।  मैं  प्रत्येक  मामले  का  विस्तार  पूर्वक  उत्तर  नहीं  दे  सकता  लेकिन  1969.9 बड़े

 व्यापार  को
 17.  2  प्रतिशत  लाइसेंस  दिये  गये  ।  1970  में  उन  गृहों  को  5  प्रतिशत

 लाइसेंस  दिये  गये  श्रौर
 197

 2

 जब  लाइसेंसों  की  संख्या  में  काफी  वृद्धि  हो  गई  प्रथात  563  तो  बड़े-बड़े  गहों  का  sit  10,  6  प्रतिशत  gat  |  सरकार की

 घोषित  नीति  है  कि  बड़े-बड़े  गहों  को  केवल  सरकार  की  नीति  के  विस्तृत  ढांचे  के  अन्तर्गत  ही  विस्तार  करने  अथवा  नया

 निवेश  करने  की  झ्रनमति  दी  जायेगी  |

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  की  भूमिका  पर  श्रापत्ति  की  गई  श्रौर  कहा  गया  कि  इसने  उद्योगों के

 करण  श्ौर  उन्हें  फिर  से  चालू  करने  के  लिये
 ऋण

 देने  की  बजाय  परामर्श  देने  का  काय  करना  श्रारंभ  कर  दिया  है  परामंश
 देने  के  क्षेत्र  में  इस  निगम ने  प्रशंसनीय सेवा  की  है  पुरर्विलोकनाधीन  वर्ष  के  दौरान  उसने  60  मामलों  के  सम्बन्ध  में

 कार्य  किया  ।  परामर्श  देने  का  कार्य  प्रगति  की  श्रोर  एक  परिवतन  है  ।

 सीमेंट  की  कमी  का  उल्लेख  किया  गया  है  |  वास्तव  में  सीमेंट  की  कोई  कमी  नहीं  ed  ।  1968 से  लेकर  प्रतिवर्ष

 सीमेंट  का  उत्पादन  बढ़  रहा  है  ।  1968 में  119.  4  लाख  टन  उत्पादन था  जिसकी  1972  में  150  लाख  टन

 बढ़  जाने  की  है  |

 श्री  के०  गोपाल (  :  कया  मंत्री  महोदय  सीमेंट  की  मांग  के  बारे  में  बतायेंगे
 ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी :  सीमेंट  की  मांग  बढ़ती  जा  रही  है  ।
 श्रनुमान  है  कि  यह  प्रतिवर्ष

 8  प्रतिशत की  दर  से  बढ़

 रही  है
 ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के

 श्रम्त  तक  यह  मांग
 289  लाख  टन  तक  हो  सकती  है  हमें  क्षमता को  बढ़ा

 कर  120  लाख  टन  करना  होगा  ।  हम  पहले  ही  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों को  काफी  भ्रधिक  लाइसेंस  जारी  कर  चुके

 हैं  श्र  चौथी  योजना  श्रवधि  के  श्रन्त  तक  हम  17.4  लाख  टन  उत्पादन  की
 are

 करते  हैं  यह  झाशा
 की  जाती  है  कि  उत्पादन  इसी  प्रकार  जारी  रहा  तो  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रन्त  तक  सीमेंट  की  कोई  कमी  नहीं  रहेगी  |

 जहां  तक  सीमेंट  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  यह  महत्वपूर्ण  क्षेत्र
 है

 ।  यद्यपि  बड़े-बड़े  गुहों  को  उद्योगों  की  स्थापना  की

 अनुमति  दी  गई  है  श्रौर  गैर-सरकारी  उद्यमीयों  का  भी ऐसा  करने  की  अनुमतिਂ  दी  गई  है  एवं  यह  अ्रत्य॑त  महत्वपूर्ण  क्षेत्र

 है  तथापि  सीमेंट  क्षेत्र  में  नये  उद्यमी  उद्योग  स्थापित  नहीं
 कर  रहे  हैं  |  इस  बात  को  देखते  हुए  भारतीय  सीमेंट  निगम  जैसे

 उपक्रम  को  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  यह  बता  सकता  हूं  कि  उन्होंने  छह  अतिरिक्त  परियोजनाओं  को  लिया  है  भारतीय  सीमेंट  far

 के  अन्तंगत  सीमेंट के  दो  का  रखाने चल  रहे  हैं  अ्रौर  उत्पादन  कर  रहे  हैं  तथा  पांचवीं  योजना  के  ग्रन्तगत  श्रौर  ग्रधिक

 नायें  प्रारम्  की  जायेंगी !

 यह  कहा  गया  है  कि
 पिछड़े

 क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  पर्याप्त
 सहायता नहीं  दी  जा  रही  है  ।  मैं  इस  बारे

 में  आंकड़े  दे  सकता  ।  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  में  1972 के  अन्त  तक  2,231.75  लाख  रुपये

 श्राई एफ०  सी०  ८ प्राई०  ने  उसी  झ्रवधि  में  1,437  लाख  रुपये  की  सहायता  दी  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  में  राज्य

 सरकारों  को  प्राधारभूत  ढांचा  तैयार  करके  महत्वपूण  भूमिका  ia ¥  करनी  है  ।

 ग्रामीण  श्रौद्योगिक  परियोजनाओं  सम्बन्धी  योजना  का  विस्तार  कि  जा  रहा  दस  प्रतिशत  राज-सहायता
 की

 योजना  का  भी  विस्तार  किया  जा  रहा  है  वित्तीय  संस्थानों  की  झोर  से  रियायती  वित्तीय  सहायता  के  अन्तंगत

 fern  जिलों
 को

 लिया  जा  रहा  है
 ।

 कुछ  ऐसी  योजनायें  हूँ  जिनके  लिये  शत-प्रतिशत  वित्तीय  सहायता  दी  गई  थी  ak  कुछ
 क्षेत्र  उनसे  लाभ  उठा  रहें  हैं  तथा  कुछ  नहीं  ।  अतः  इसमें  भेदभाव  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं

 है  ।
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 अ्रनदा नों  की  मांगें 13  1895

 —  a o_o  ae

 श्री उ०  :  सबसे पहले
 में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  मंत्रालय  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में

 अंग्रेजी में  लिखे  गाए
 मंत्रालय  के  नाम  के  नीचे

 मंत्रालय  का  हिन्दी  नाम  झंग्रेजी  में
 लिखा

 हुमा  हय  बात

 1970
 में  श्री  राजबहादुर  द्वारा  दिये  गए  श्राश्वासन  के  विरूद्ध है  ।  मैं  हिन्दी का  इस  प्रकार  WTA ET A AS ATA रूप  से  लादे  जाने  का

 घोर  विरोध  करता हूं  ।

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम द्वारा  प्रौद्योगिक  विक्रास  मंत्रालय  का  कार्य  संभालने  के  एक  श्रष  के  प्रन्दर  ही  सरकारी  क्षेत्र

 के  छह  जो  इस  मंत्रालय के  अधीन  ले  लिये गए

 7  1973  को  नीधि  घंटे  चर्चा  के  दौरान  श्री  सी०  सुब्रहमण्यम  ने  समयानल्लूर  तापीय  संयंत्र  के  सम्बन्ध  में
 कहा था  कि  समयानल्लूर तापीय  संयंत्र  को  बेचते  समय  द्रमुक  सरकार

 को
 सोच  विचार  से  काम  लेना  चाहिये  था  क्योंकि

 इस संयंत्र की  mfersertac  क्षमता  34  मेगावाट  थी  ।  मैं  सभा  के  समक्ष  यह  बात  रखना  चाहता  हूं  कि  इस  संयंत्र  की

 ष्ठापित  क्षमता  14  मेगावाट  थी  श्रौर  इससे  तमिलनाड़  की  एक  प्रतिशत  मांग  ही  पूरी  हो  सकती  थी  ।  इसके  ग्रतिरिक्त
 1965  में  गठित  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  इस  संयंत्र  को  बंद  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस

 सिफारिश  को  राज्य  सरकार  ने  क्रियित्वित  किया  ।  दूसरे  ग्रतिरिकत  उसके  पास  कोई  विकल्प  नहीं  था  ।

 1  1970
 को  एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रथाएं  झधिनियम  बनाया  गया  था  ।  ढ़ाई  वर्ष  के

 दौरान  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  कूल  25,000  कम्पनियों में  से  केवल  853  कम्पनियों को  इस  के

 लाया  गया  है  जिनकी  शुद्ध  )  परिस्थितियां  गैर-सरकारी क्षेत्र  की  कूल  कस्पनियों  की  परिसम्पत्तियों  की  कूल  कीमत

 की  लगभग  50.0  है  ।

 चौथी  योजना  water  में  प्रौद्योगिक  विकास  के  लिये  24,000  करोड़  रपये  का  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया  था  ।

 परन्तु  भ्रपेक्षित विकास  नहीं  हो  पाया  |  इस  प्रकार  के  तुच्छ  कार्यकरण  का  मुख्य  कारण  गलत  लाइसेंस  नीति  का  श्रनियमित

 क्रियान्वयन  है  ।  मंत्रालय  के  मंत्री  महोदय  के  बदलने  से  नीति  में  भी  परिवतन  हो  जाता  है  ।  एक  मंत्री  यदि  नीती  को  उदार

 बनाता  है  तो  दूसरा  उस  पर  बहुत  से  प्रतिबंध  लगा  देता  है  ।

 वर्ष  पहलें  सभा  की  प्राक्कलन  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  नये  एककों  की  स्थापना के  लिये  उर्स

 स्थिति  में  लाइसेंस  दिये  जायें  जब  विद्यमान  एकक  नें  ग्रपनी  अ्रधिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  के  कम  से  कम  75.0  प्रतिशत

 का  उपयोग कर  लिया  1971.0  में  उस  समय  के  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  द्वारा  लाइसेंस  नीति  उदार  बनाये  जाने

 के  कारण  झनेक  नये  लाइसेंस  जारी  किये  जिन  लोगों को  ये  लाइसेंस  दिये  गये  थे  उन्होंने  उद्योग  स्थापित

 नहीं  किये
 |

 मंत्री  महोदय  इतना  कर  सकते  हैं  जिन
 उद्योगों

 ने
 अधिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता

 का  पूरा  उपयोग

 नहीं  किया  उन्हें नये  लाइसेंस न  दें  ।

 1969  में  75  एकाधिकार गृहों  को  286  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  दिये  1970 में  47  जारी किये  गये  लाइसेंसों
 में से  20  लाइसेंस  20  एकाधिकार  गृहों  को  गये  ।  इस  प्रकार  लाइसेंस  देंकर  फिर  जोर-जोर से  चिल्लाने  में  क्या  फायदा

 है  कि  देश  में  एकाधिकारी  बढ़  रहे

 यह  जानकर  ara  होगा  कि  पिछले  वर्ष  जितने  लाइसेंस  जारी  किये  गये  उनमें  से  80  प्रतिशत
 लाइसेंस

 महाराष्ट्र  को  जारी  किये  गये  ।
 सरकार  द्वारा  प्रदत्त  अधिकांश  सुविधायें  भी  महाराष्ट्र  के  उद्योगपतियों  ने  उठाई  क्योंकि

 90  प्रतिशत  सरकारी  वित्तीय  संस्थाऐ  महाराष्ट्र  में  स्थित  हैं  ।  इससे  देश  के  ्रौद्योगिक  विकास के  मामले  में

 असन्तुलन  बढ़ा  है
 ।

 इन  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  के  कूछ  मुख्यालय  उक्त  संस्थाओं  की  शाखायें  मद्रास  में  स्थापित

 की  जिससे  दक्षिण  भारत  के  चार  राज्य  भी  सुविधाओं  का  लाभ  उठा  सकें  ।

 वार्षिक  प्रतिवेदन  में  यह  दावा  किया  गया  है  कि  हमारा  देश  संसार  के  विकास  शील  देशों  की  मांगों

 में  समर्थ है
 ।

 में  यहू  जानना  चाहता  हूं  कि  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इन
 17  उद्योगों

 के  लिये
 कितने  श्रतिरिक्त  मास

 जार किये  गये  हैं  श्रौर  ये  लाइसेंस  किन  उद्योगपतियों  को  दिये  गये  ?

 वर्ष  1972  के  दौरान  विश्व  के  विभिन्न  भागों  में  राष्ट्र  संघ  शरौद्योगिक  विकास  संगठन  द्वारा  श्रायोजित

 क्षण  पाठ्यक्रमों  में  भारत
 से

 जितने  व्यक्ति  भेजे  उनमें  से  चार  दक्षिणी  राज्यों  के  कितने  व्यक्ति  थे  ।

 कुछ  क्षेत्रों  में  कारखानों  को  कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  होता  जबकि  पप्  अन्य  क्षेत्रों  में  पर्याप्त
 मात्रा में  कच्चा

 माल  उपलब्ध  है  ।  यह  कच्चे  माल  के  वितरण  की  गलत  व्यवस्था  के  कारण  है  ।  कच्चे  माल  के  वितरण  का  काम  राज्य
 सरकारों  को  सौंपा  जाना  चाहिये  क्योंकि  राज्य  सरकारें  उद्योगों  की  समस्याओं  से  वाकिफ  होती  हैं  ।

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  मंग्रेजी  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the

 speech  delivered  in  Tamil
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 Demands  for  Grant  April  3,  1973

 att  बसम्त  साठे  :  मैं  प्रौद्योगिक विकास  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  मैं  मंत्री  महोदय का

 ध्यान  कुछ  मूलभूत  प्रश्नों  की  करना  चाहता

 उपाध्यक्ष महोदय  पीठासोन  हुए

 Mr.  Deputy  Speaker,  in  the  Chair

 रिपोर्ट  के  प्रारंभ  में  ही  कहा  गया  है
 कि

 श्रौद्योगिक  विकास  विभाग  सरकारी  शोर  गैर-सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  बड़
 मध्यम  लघु  उद्योगों  के  व्यवस्थित  विकास  को  प्रोत्साहन  देकर  देश  के  श्रौद्योगिक

 के
 लिये  उत्तरदायी हैं  ।  मैं

 मध्यम  शौर  बड़े  उधोगों  के  व्यवस्थित  विकास  पर  श्रधिक  बल  देना  चाहूंगा

 सबसे  पहले  हम  इस  बात  पर  बिचार  करें
 कि

 केवव  व्यक्तियों  के  हाथों  में  सम्पत्ति  शर  धन  के  केन्द्रीकरण  को
 रोकने  की  नीति  में  हम  कहां  तक  संफल  हुए  हैं  ।  नीति  संकल्प  के  बारे  में  बोलते हुए  1956 में  पं  नेहरू  ने
 कहा  था  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  श्र्थव्वयस्था  के  महत्वपूर्ण  sat  at  नियन्त्रित  करना  जबकि

 सरकारी  क्षेत्र  को  एक  सीमा  के  प्रत्तगत  कार्य  करना  चाहयि  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  बिकास  से  (1)  समाज को  लाभ

 होना  चाहर्यि शर  (  2)  उत्पादन  में  भ्रनियत्रित  वृद्धि  से  कुछ  व्यक्तियों  के  हाथों  में  सम्पत्ति  ale  धन  का  कत्ट्रीयकरण

 होना  चाहिए  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  उत्पन्न  होने  वाले  लाभ  का  उपयोग  देश  की  erage  के  विकास  में
 होना

 चाहिये  ।  महालानोबिस  समिति  के  श्रनुसार  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  रजत  किया  गया  लाभ  200 उद्योग गहों  के  हाथों  में

 चला  गया  are  बांचू  समिति  के  श्रनुसार  काले  धन  की  मात्रा  7,000  करोड़  रुपये

 श्राथिक  समीक्षा  में  यह  बताया  गया  है  कि  वर्ष
 1961-62  में  जो  राष्ट्रीय  13,200  करोड़  रुपये  वह

 वर्ष  1971-72  में  बढ़कर  19,200  करोड़
 रुपये  हो  गयी  थी

 ।
 राष्ट्रीय  प्राय  में

 45  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 परन्तु  प्रति  व्यक्ति  ata  308  से  बढ़कर  केवल  348  ही  हो  सकी  |  इसमें  केवल  13
 प्रतिशत

 की
 ही  वृद्धि

 हुई  ।
 यह  सारा  धन  ्राखिर  गया  कहां

 ?
 चारों  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  इस  धन  का  दुरुपयोग  होने  का  कारण  प्रंकमंण्यता

 are  मिश्रित  अ्रथेव्यवस्था क  बारे में  गलत  धारणा
 है

 ।
 सरकार  ने  सम्पूर्ण  उपभोक्ता  सामग्री  उद्योग  गैर-सरकारी क्षेत्र

 के
 लिये  छोड़  रखा  है

 ।
 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  ate  सरकारी  क्षेत्र  में  पूंजी  विनियोजन  के

 के  बावजूद  95  प्रतिशत  श्रौर
 aly

 धन  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  है  तीसरी  श्रौर  चौथी  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  में  पूंजी  46.  4

 54.75  75 afar,  60.  6  प्रतिशत  श्रौर  65.  6  प्रतिशत  पूंजी  लगाई  गई  है  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कम  पूंजी  लगाने

 के  बावजूद  श्रमीर  श्रौर  ग्रधिक  श्रमीर  क्यों  होते  जा  रहे  हैं
 ?  घाटे  की  ग्रर्थ-व्यवस्था  के  रूप  सरकारी  क्षेत्र  में  लगाई

 गई  पूंजी श्रौर  कृषि  क्षेत्र में  विकास  एवं  राज  सहायता  के  रूप  में  लगाये  गये  धन  का  लाभ  किसने  उठाया  है  ?

 यह  सब  धन  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  ]  भर  श्रादमियों  के  पास  संग्रह  होता  रहा  है  ।  इसका  कारण  मिश्रित
 व्यवस्था  की  गलत  श्रवधारणा  है  श्रब  मिश्रित  श्रथ-व्यवस्था  से  संयुक्त  क्षत्र  का  नया  सिद्धांत  निकाला  गया  है

 |

 यह  कोई  नया  सिद्धांत  नहीं  क्योंकि  यह  के  साथ  समझौता  होगा  ।  पूंजीवादी  व्यवस्था  का  श्राधार  ही
 भ्रष्टाचार  है  ।  यह  संयुक्त  क्षेत्र  का  सिद्धांत  न  कवल  राजनीति  को  ही  श्रपितु  सारे  शासन  तन्त्र  को  भ्रष्ट  कर  देगा ।

 पूंजीवादी  व्यवस्था  में  प्रत्येक  वस्तु  बिक्री  के  लिये  होती  है  ।
 tA  उद्योग  गृहों  मार्टिन  थापर

 सूरजमल  मफतलाल  श्रौर  की  पूंजी  1966-67 में  1597  करोड़  रुपये  जो  1969-

 70  में  बढ़कर  2085  करोड़  रुपये  हो  गई  ।  जहां  तक  उद्योग  गृहों  पर  नियन्त्रण  का  प्रश्न  मिश्रित  ग्र्थ-व्यवस्था

 के  सिद्धांत  का  परित्याग  किये  बिना  एकाधिकार  गृहों  पर  नियन्त्रण  किया  ही  नहीं  जा  सकता  ।  देश  में  227  जिलों  को

 दृष्टि  से  पिछड़ा  जिला  घोषित  किया  गया  है  ।  वर्ष  1970-71,  1971-72  अर  1972-73  में

 1000,  626  877  लाइसेंस तथा  500,  1015  श्रौर  563  पत्र  जारी  किये  परन्तु  मैं  यह  जानना
 चाहता  ¢  कि  इसमें  से  कितने  लाइसेंस  झाशयपत्र  पिछड़े  जिलों  के  लिये  अथवा  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  जारी  किये

 गये  ।
 स  ब  ON

 महाराष्ट्र के  लिये  छः  महीने की  श्रवधि  में  43  लाइसेंस श्रौर  37  श्राशयपत्र जारी  किये  गयें  परन्तु सभी  कारखाने

 बम्बई-पूना  क्षेत्र  में  ही  हैं
 ।

 पकोला, ५० ह  नागपुर  श्रौर  चन्दा  arts  विदर्भ  क्षेत्रों  में  भी  भ्रधारभूत  ढांचा  उपलब्ध

 परन्तु  बहां  कोई  उद्योग  स्थापित  नहीं  किया  जा  रहा  ।  क्या  क्षेत्रीय  ARTA  को  दूर  करने  के  लिये  भी  सरकार  प्रयास
 कर  रही  है  श्रथवा  नहीं  ?

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  लघु  उद्योगों  के  लिये  कच्चा  माल  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिये  एक
 ण  बात  बिक्री के  लिये  गारंटी  ।  इससे  क्षेत्रीय  श्रसन्तुलन  समाप्त  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  देश  में  पहले

 श्रथ-व्यवस्था  के  स्थान  पर  श्राज  एक  मात्र  राष्ट्रीय  क्षेत्र  बनाने  की  श्रावश्यकता  है  ।

 सी  ही  wr  साधन  उपलब्ध  हैं-उन्हें  श्रृगार  सामग्री  के  उत्पादन  पर  खर्च  मत  कीजिए
 ।  सयुक्त  क्षेत्र  अथवा  मिश्रित

 श्री  पेजे  :  मैं  विकास  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता हूं
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 श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  का  कार्य  छोटे  मझोले  si  बड़  उद्योगों  a  प्रोत्साहन  देकर  देश  के  ग्रौद्योगिकरण

 में  योगदान  देना  है  ।

 ्  1970-71  में  देश  के  उद्योगों  के  विकास  को  धक्का  पहुंचा  परन्तु  AT  197  2  के  पहले  नौ  महीनों  के  दौरान

 उद्योगों के  विकास  में  7.  3  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  लेकिन  इस  वर्ष  कच्चे  माल  बिजली  की  कमी के  कारण

 शेष  wat  में  यह  विकास  दर  कायम  नहीं  रह  सकेगी ।

 एक  करोड़  से  कम  पूंजी  वाले  उद्योगों  को  लाइसेंस  से  छूट  प्राप्त  उन्हें  केबल  पंजीकरण  कराना  पड़ता है  ।

 इस  सुविधा  का  लाभ  उठाने  के  लिये  नये  उद्यमकर्ता  ग्रा  रहे  परन्तु  उद्योगों की  स्थापना  पिछड़े  क्षेत्रों  बजाय

 पहले  से  ही  विकसित  क्षेत्रों  में  हो  रही  है  ।  सरकार  इस  के  कारणों  का  पता  लगाने  कि  रियायतों  श्रौर  श्रन्य  सुविधाओं

 के  n  उद्यमकर्ता  पिछड़े  क्षेत्रों  की  श्रोर  क्यों  श्राकर्षित  नहीं  होते  ?  मैं  रत्नगिरी  निर्वाचन क्षेत्र  से  निर्वाचित

 हुम्ना  हूं  जो  देश  के  226  पिछड़े  जिलों  में  से  एक  इन  पिछड़े  क्षेत्रों में  संचार  साधनों का  प्रभाव  मण्डी  सुविधायें
 उपलब्ध  नहीं  कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  होता

 यद्यपि  सरकार  ने  भारतीय  प्रौर  भ्रायातित  कच्चे  माल  में  से  10  प्रतिशत  कच्चा  माल  इन  पिछड़े  जिलों के  लिये

 नियत  किया  परन्तु  यह  कच्चा  माल  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  श्रायात  किये  जाने  पर  भी  इन  पिछड़े  ज़िलों  को

 नहीं  दिया  जाता  |  कच्चे  माल  की  सप्लाई  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  सरकार  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिये  उद्योग  मन्त्रालय

 में  उप  wat  ने  दावा  किया  है  कि  पिछलें  चार  वर्षों  के  दौराग  सीमेन्ट  का  उत्पादन  110  लाख  टन  से  बढ़  कर  170

 लाख  टन  हो  गया  परन्तु  तालुक  ज़िला  स्तर  पर  सीमेन्ट  चोर  बाजार  में  25  प्रति बोरी  की  दर  से  बिक

 रहा  है

 सरकारी  aa में  aa  तक  लगभग  3,500-4,000 करोड़  की  पूंजी  लगाई  जा  चुकी  परन्तु  पिछले

 दस  सालों  के  दौरान  उनका  कार्यकरण  सन्तोषजनक नहीं  रहा  है  ।  बहुत से  कारखाने  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त

 करने  में  असफल रह रहे

 श्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  aged  न्नल्  कोई  नई  विचारधारा  नहीं  रश  मंझोले  बड़े  उद्योग

 सरकार  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करते  रहें  हैं  ।  सरकार  पूंजी  विनियोजन  में  ही  सहयोग  कर  रही  है  ।  बिक्री

 व्यवस्था  atte  पर  प्रभावी  नियन्त्रणा  नहीं  होगा  ।  निदेशकों  की  नियुक्ति  में  सरकार  को  भी  wfaare  होगा  ।  मैं

 सरकार से  अनुरोध  करूंगा  कि  सरकार  संयुक्त  क्षेत्र  के  कारखानों  के  प्रबन्ध  में  प्रभावी ठंग  से  नियन्त्रण  करे

 भारत  सरकार  ने  लगभग  दस  वर्ष  पहले  राज्य  सरकारों को  निर्देश  दिया  था  कि  क्षेत्रों में  सहकारी  झ्राधार

 पर  श्रौद्योगिक बस्तियों  को  स्थापित  किया  जाय  ।  महाराष्ट्र  के  कई  जिलों  में  दस  1963-64 में  सरकारी  झ्राधार

 पर  श्रौद्योगिक बस्तियां  स्थापित  की  गई  ।  इनकी  स्थापना  में  सदस्यों  ने  20  सरकार  ने  20  प्रतिशत  शर
 शेष  60  प्रतिशत  पूंजी  जीवन  बीमा  निगम  तथा  wes  वित्तीय  dermal  ने  लगाई  ।  परन्तु  wa  ये  सब  श्राथिक  संकट से

 ग्रस्त  क्योंकि  उन्हें  कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  होता  भ्रौर  उनकी  शिकायतों  पर  कोई  ध्यान  नहीं  देता  |  कुछ  संगठन

 जाली  नामों  से  सरंकार  द्वारा  प्रदत्त  सुविधाश्रों  का  लाभ  उठा  |

 कच्चे  माल  के  वितरण  केन्द्र  जिलों  में  होने  न  कि  राज्यों  की  राजधानियों में  ।  कच्चा  माल  राज्यों  की

 धानियों  में  ही
 बट

 जाता  है  और  वह  जिलों  में  पहुंच  ही  नहीं  पाता  ।

 Shri  Chiranjib  Jha  (Saharsa)  :  Sir,  I  rise  to  support  the  demands  for
 Grants  of  the

 Ministry  of  Industrial  Development.  Now  the  Ministry  has
 resolved  to  base  their

 programmes  on  Science  and  Technology.  The  Central
 Buildings  Research  Institute,  the  National  Geological  Reserarch  Institute,
 National  Chemicals

 Laboratory,  the  Central  Fuel  Research  Institute,  the
 Central  Leather  Research  Institute  have  beert  working  commendably,

 I  would  urge  the  Hon’ble  Minister  to  examine  the  resources  as  well  as
 the  facilities  and  difficulties  in  backward  and  rural  areas.

 There  are  certain  backward  districts  in  the  Country,  where  means  of

 transport  and  communication  and  other  infra-structure  are  not  existing
 for  co-ordinated  development,  the  Government  would  come  forward  and
 establish  small  scale  industries  in  the  public  sector,
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 The  huge  army  of  the  mnenrploved  has  been  growing  day  by  day.  The

 small  scale  industries  should  be  set  पू  in  larger  number  so  that  the  problem
 of  unemployment  can  be  solved.  Under  Rural  Industries  scheme,  1,33,000

 persons  were  provided  employment.

 Forty  percent  of  the  natural  resources  are  found  in  Bihar,  but  it  is  very
 unfortunate  that  it  is  most  backward  state  in  the  Country.  Only  440  persons
 out  of  one  lakh  persons  are  dependent  on  industries  in  Bihar.  10-59%  of  the

 total  population  m  the  country  is  in  Bihar,  whereas  Bihar  hasonly  5119.0  of

 the  total  land.  The  contribution  of  Bihar  towards  industrial  growth  is  only

 6%.  The  Central  Industrial  Finance  Corporation  should  give  more  financial

 assistance  to  Bihar,  so  that  it  may  come  up  to  the  level  of  the  developed
 states  in  the  Country.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समाप्त  कीजिए  |

 Shri  Chiranjib  Jha  :  The  large  and  larger  houses  are  also  responsible  to

 a  certain  extent  for  the  backwardness  and  poverty  in  the  country.  The

 Government  should  control  them.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri

 Ziaur  Rahman  Ansari)  :  First  of  all  I  like  to  thank  all  those  Members

 who  have  stressed  the  need  of  an  acceleratted  development  of  small  scale

 industries  to  solve  the  problem  of  unemployment.  I  would  also  thank  them

 for  urging  the  removal  of  regional  imbalance  and  development  of  backward

 areas.

 There  were  only  61,000  registered  small  scale  units,  where  there  are

 now  2,81,000  registered  small  scale  units.  It  is  apparent  from  this  that

 we  are  moving  in  the  right  direction.

 Five  factors  relate  to  the  development  of  industry,  namely  raw  material,

 machinery  credit  facilities,  Infrastructure  and  technical  know-how.  Even

 if  any  one  of  them  is  neglected,  we  would  not  be  able  to  develop  industries  and

 thus  would  not  be  able  to  remove  regional  imbalance  and  help  solve  unemploy-

 ment  problem.

 First  of  all,  I  would  like  to  place  before  the  house  the  figures  regarding

 supply  of  raw  material  to  small  scale  industries.  Imported  raw  material

 worth  Rs.  111.0  crores  was  allotted  to  small  scale  industries  as  against  impo-

 rted  raw  material  worth  16-58  crores  of  rupees  in  1961-62.  In  1972,  2,72,966

 tonnes  of  iron  and  steel  was  allotted  to  small  scale  sector  as  against  1,68,370

 tonnes  of  iron  and  steel  in  1970.  In  1969-70,  imported  machinery  worth  4-56

 crores  of  rupees  was  allotted  to  small  scale  industries  whereas  machinery

 worth  10-75  crores  of  rupees  was  allotted  in  1971-72.  56,983  small  scale

 units  had  got  financial  assistance  worth  286  crores  of  rupees  upto  June,

 1969  before  nationalisation  of  banks  whereas  1,25,067  units  have  received

 financial  assistance  worth  597  crores  of  rupees.  But  I  agree  with  the  Members

 that  there  is  still  much  scope  for  more  and  ore  financial  assistance,
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 Proper  training  is  also  essential  for  new  entrepreneurs,  otherwise  we  would

 not  be  able  to  achieve  our  targets.  Small  Scale  Industries  Service  Institutes

 have  trained  many  persons  In  managerial  talent  development  training,
 technical  training  and  self  employment  training  ete

 Educated  youngmen  always  think  of  getting  a  job  after  their  education,

 but  an  atmosphere  should  be  created  so  that  people  may  be  encouraged  to  set

 up  industries  after  their  education

 Shri  D.  N.  Tiwary  (Gopalganj):  What  has  been  done  for  marketin  g  and

 Infra-structure  2

 Shri  Ziaur  Rahman  Ansari:  1  would  come  to  that  also.  Small  Scale  industry
 has  been

 given  protection  in  the  matter  ्  production  and  purchases.  So  far

 as  production is  cancerned,  124  items  have  been  reserved  for  manufe  ‘ture  in

 the  small  scale  sector

 Small  Scale  Industries  m  West  Bengal  producing  electric  :aups  are

 facing  hardships  due  to  award  of  licences  to  big  industries  and  allowing
 them  to  increase  their  capacity.  I  assure  the  House  that  they  would  not  be

 allowed  to  suffer  and  close  down

 Acegrding  to  our  new  industrial  policy,  we  would  like  to  iidentify  the

 ancillaries  to  be  produced  in  a  project  for  which  licence  is  given  to  any  big

 industry.  We  also  propose  to  enact  legislaitio:  im  the  biggest  of  Bhat  Commi-

 ttee  Report  provide  protection  to  mall  Scale  Industries  We  also  want

 to  give  a  fresh  direction  to  the  development  in  respect  of  agro-based,  anci-

 lary  industries  of  export  oriented  large  Scale  imdustries  and-  defence-oriented

 indusiries

 I  agree  that  the  facilities  provided  to  Small  Scale  Indusiries  in  backward

 areas  and  backward  dis'ricis of  the  country  are  not  adequate  and  that  is  why
 the  Minister  of  Finance  has  proposed  enhanced  subsidy  for  these  areas

 To  avoid  difficulties  tc  small  Scale  industry  due  to  leak  of  infra-structure,

 sufficient  number  of  industrial  States  are  proposed  to  be  established

 I  want  to  add  at  the  end  that  the  solution  of  country’s  development  and

 un-employment  problem  lies  in  the  development  and  expansion  of  Small  Scale

 Sector  and  our  endeavour  is  to  ensure  that

 Shri  Tarkeshwar  Pandy  (Salempur) :  Sir,  I  feel  that  on  the  one  hand  the

 Centre  discriminates
 against

 U.P.  and  on  the  other,  its  eastern  wing  having
 37-5  percent  population  is  discrimimated  against  by  the  State.  We  should

 have  a  free  and  frank  discussion  on  whether  we  can  achieve  our  economy  and

 goal  of  socialism  by  having  a  mixed  econcmy  and  m  my  opinion  this  system
 is  not  going  to  help  us  I  therefore  request’  Government,  this  House  and

 the  entire  intellegentsia  to  seriously  consider  this  state  of  affairs  and  if

 they  feel  that  this  is  not  going  to  help,  they  should  consider  what  radical

 steps  should  be  taken  in  the  matter
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 While  making  allocation  in  all  the  previous  Five  Year  Plans  U.P.  and  its

 problems  have  all  along  been  ignored  and  these  allocations  had  been  entirely

 insufficient  and  that  is  why  U.  P.  is  lagging  behind  in  all  walks  of  life.  The

 Goverment  should  therefore  ensure  that  the  causes  of  resentment  among  the

 people  of  the  State  are  removed.

 I  would  like  to  know  from  the  Industry  Minister  about  the  backward

 districts  of  the  country  and  those  of  U.  P.  in  paiticular  whether  any  licence

 has  been  granted  for  setting  up  an  industry  there  and  whether  any  industry

 has  been  actually  established  there.  The  conditions  in  my  constituency  are

 harrowing.  We  cannot  solve  problems  by  slogans.  The  real  problem  is

 that  nobody  comes  forward  to  establish  industries  in  backward  areas  because

 of  lack  of  all  sorts  of  basic  amenities  and  Government.  have  not  encouraged
 them  to  do  80.

 Unless  the  backwardness  of  these  regions  is  removed  the  country  is  not

 going  to  move  an  inch  forward.  As  long  as  disparities  among  various  regions
 are  not  removed  we  are  not  going  to  achieve  any  thing  in  the  Eastern  region
 of  U.  P.  only  Banaras  and  Gorakhpur  have  industries  out  of  a  total  of  18

 districts.  The  Cottage  mdustries  are  nearing  extinction  (Interruptions).  Licences

 you  give  but  nobody  is  prepared  to  take  them  because  of  lack  of  basi

 facilities.

 In  the  end  while  supporting  these  Demands  I  would  again  request  that

 a  solution  be  found  to  develop  the  backward  regions  of  the  country.

 Shri  Panna  Lal  Basupal  (Sri  Ganganagar):  I  do  not  believe  in  the  statisti  '  बैन

 etc.  given  here  but  on  the  basis  of  personal  knowledge,  I  can  say  that  the

 poor  people  engaged  in  Cottage  Industries  are  facing  extinction.  Small  Scale

 Leather  industry  is  facing  grave  crisis  because  Government  have  enouraged
 Bata  and  other  monopoly  house  and  that  is  why  it  is  being  said  that  shoe-

 maker  has  been  swallowed  by  Bata,  black-smith  by  Tata  and  the  weaver  has

 been  Swallow  d  by  Birlas,  and  artisains  and  labcurers  have  been  swallowed  by
 Dalmia  and  its  cement  factory.  Khadi  Gramodyog  has  forced  all  the  wea-

 vers  to  close  down  their  establishments.  This  is  the  real  picture  cf  Socialism

 today.  am  sorry  to  say  that  not  single  steps  has  been  taken  by  the  Govern-

 ment  in  the  right  direction.  Today  you  can  get  cement  from  anywhere  where

 Government  construction  is  going  on  at  Rs.  5/-  per  bag  but  you  wo’nté  geb
 it  at  even  Rs.  15/-  m  the  market.

 The  Government  should  be  ashamed  of  its  policies  which  have  led  to  the

 present  state  of  affairs.  As  I  do  not  aspire  for  any.  office  of  profit,  I  frankly

 say  what  I  see  and  feel.  The  Prime  Minister  wants  to  usher  in  Socialism

 but  some  of  her  colleguesin  the  Cabinet  do  not  want  it  as  they  themselves

 are  capitalists.  What  has  Pay  Commission  report  given  to  Government

 employees-ncthng  but  lakhs  of  rupees  were  spent  thereon.  J,  therefore,
 warn  the  powers  that  be,  that  a  blocdy  revolution  is  round  the  corner,
 and  matters  are  not  set  right  in  time,  conequences  will  be  disastrous.
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 श्री छि  गोपाल  )  :  मैं  ्रौद्योगिक  विकास  at  मांगो  का  समर्थन  करता हुं  शर  मैं  खुश  हूं  कि  1971

 में  2.  ont  1978  में  4.  8  की  अपेक्षा  wie  से  197  2  तक  श्रौद्योगिक विकास  की  वृद्धि  7"  8  प्रतिशत हुई  है
 ak  एलुमिनियम  कास्टिक  सोडा  ale  उद्योगों में  90  प्रतिशत  क्षमता  को  काम  में  लाया  परन्तु
 इतने  पर  ही  हमें  संतोष  नहीं  करना  होगा  ।  हमें  निर्यात  में  सहायक  उद्योगों  में  ae  उत्पादन  बढ़ाना  मुझे  ज्ञात

 हम्ना  है
 कि

 यदि  mere  का  तैयार  माल  निर्यात  किया  जाये  तो  इससे  10  गूना  से  भी  अधिक  ara  हो  सकती  है  हमें

 तैयार  माल  का  ही  निर्यात  करने  का  प्रयास  करना  चाहिये  इसी  प्रकार  हम  खनिज  लो  हे  का  भी  निर्यात  करते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  समझता  हुं  कि  भव  इस  मंत्रालय के  प्रधीन  नहीं  है  ।

 श्री  Fo  गोपाल :  संयुक्त  क्षेत्र  यदि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  स्थान  लेता  है  तब  तो  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  परन्तु

 मेरे  विचार  से
 इस

 से  कोई  समस्या  हल  नहीं  होगी
 ।

 मुझे  लगता  है
 कि

 यह  नया  क्षेत्र
 भी

 पूंजीपतियों  की  नई  चाल  है  क्योंकि

 इस  क्षेत्र  के  कछ  कारखानों  में  प्रबन्धक  वही  हैं  जो  पहली  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  थे  ।

 प्रबन्ध-व्यवस्था  में  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  सचिवालय  से  किसी  को  भेजने  के  बजाय  उन  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं

 से  वें  भेजे  जाने  चाहये  जिनमें  में  शेयर उन  कारखानों पह  यदि  श्राई०ए०एस०  श्रधिकारी भेजे  जाते  हैं  तो

 सभी  प्रकार  की  योग्यताएं  रखते  हुए  भी  उन्हें  अपने  काम  की  जानकारी नहीं  होती  है  क्योंकि  मेरे  विचार में  एक  तकनीकी

 व्यक्ति  अच्छा  प्रपसर्‌ त  हो  सकता  है  इसके  विपरीत  नहीं  ।  देश  की  कुल  630  कपड़ा  मिलों  में  से  103  मिलें  राष्ट्रीय  वस्त्र

 निगम के  पास  गई  हैं  श्र  मुझे  खुशी  है  कि  इन्हें  हाथ  में  लेने  के  बाद  से  ये  लाभ  कमा  रही  है  ।

 झाशा  है  के  थोक  व्यापार  के  हस्तांतरण  से  खाद्य  समस्या  हल  हो  जाएगी  इंसीलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  सभी

 कपड़ा  मिलों  का  सरकारी  करण  कर  दिया  जाए  |  श्रौद्योगिक  नीति  प्रस्ताव  के  भ्रनसार  केवल  उन्हीं  क्षेत्रों  में  एकाधिकारियों

 को  भ्रपना  काम  करने  की  होनी  चाहिए  थी  जो  देश  की  श्ररधव्यवस्था  के  विकास  में  सहायक  हों  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि

 उन  क्षेत्रों  में  भी  उन्हें  घुसने  दिया  गया  है  जिनका  प्रबन्ध  हम  स्वयं  चला  सकते  है-जैसे कि  यूनियन  कार्बाइड  श्रौर  इन्डियन

 टोबेको  के  मामले  में  किया  गया  है  ।  इसका  तक  यह  दिया  गया  है  कि  इस  से  हम  विदेशी  शेयर  पूंजी  कस  कर  रहे  हैं  परन्तु
 जब  तक  वास्तव  में  ऐसा  न  किया  जाये  जो  कि  केवल  राष्ट्रीयकरण  से  ही  हो  सकता  यह  पूंजी  कहां  कम  होगी  ।  उनका

 राष्ट्रीयकरण  यद्यपि  हम  कानूनी  तौर  पर  नहीं  कर  सकते  परन्तु  नैतिक
 तौर

 पर  तो
 कर  ही  सकते  हैं  |  प्रसाधन  सामग्री  के

 प्रनेक  नामों  की  अपेक्षा  इनका  मानकीकरण  करना  Q  तर  होगा  क्योंकि  इससे  स  रकारी  करण  करना  श्रासान  हो  जाएगा  ।

 यहां  पिछड़े  क्षेत्रों  की  बात  कही  गई  है  ।  इसके  लिए  मूलभूत  ढांचा  बहुत  श्रावश्यक है  क्योंकि  इसके  बिना
 कोई  भी

 उद्योग  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  यदि  पिछड़ें  क्षेत्रों  का  विकास  करना  है
 ती  पहले  वहां  यह  ढांचा  तैयार  करना  होगा

 मंत्री  महोदय को  इस  प्रोर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  |

 मेरे  भ्रपने  राज्य  में  प्रौद्योगिक  विकास  वंछित  गति  से  नहीं  हो  रहा  है  इसका  कारण  केन्द्र  हारा  लाइसेंस  देने  में

 किया  जानें  वाला  श्रत्यधिक  विलम्ब  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  श्रनुरोध  है  कि  बह  संगत  झांकड़े  प्रस्तुत  करें  ताकि  व्यथे  ही

 केन्द्र  पर  दोष  न  श्राए  |  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  में  वैज्ञानिकों  के  प्रोत्साहन  के  बारे  में  कुछ  नहीं  है  ।
 मेरा  मंत्री  महोदय  से

 भ्रनरोध ह  है

 मि

 यह  थ  मे

 मे

 लिए  शुद

 को

 कयोंकि  उतम  विशा  दैत

 का  विकास  प्रगति  संभव  नहीं

 शद्यौगिक  विकास  तथा  विज्ञान  शौर  ay veri fitat  मंत्री  सी०  qa )  )
 मैने  सदन  के  दौनों  पक्षों

 के

 सदस्यों  के  ०  चनात्मक  प्रौर  सुझावपूर्ण  भाषण  ध्यान  से  सुने  हैं  प्रोर  इनके  लिए  मैं  उनका  १  हूं

 प्रगति  में  एक  महत्वपुर्ण  पहलू  इसकी  दर  में  1971  की  भ्रपेक्षा  वृद्धि  होना  इससे भी  अधिक

 संतोष  इस  बात  का  है
 कि  कुछ  उद्योगों  जैसे  रसायन  श्रौर  प्रलौह  धातु  खनिजों  के  उद्योगों  में  यह  वृद्धि  9.  3,

 18  और  8.  2

 तिगत  ऐसा  भी  gg  मोत  में

 ही  हुई  है  क्योंकि  ate  प्रयामिकता  प्राप्त

 उद्योगों में  भी  वर्ष  1972.0  में  उल्लेखनीय वृद्धि  हुई  है  ।

 at  197  3-74  इसलिए  महत्वपूर्ण  वर्ष  माना  जाएगा  क्योंकि  इससे  चौथी  योजना की  सफलता  का  स्तर  मालूम

 होगा  ate  इसी  वर्ष  की  प्रौद्योगिक  क्षमता
 और

 उत्पादन  स्तर  के  अनुसार  हीं  पांचवीं  योजना  को  कार्यरूप  दिया  जाएगा
 भविष्य  में  प्राथमिकताओं के  निर्धारण  में  हमें  सहायता  मिलेंगी  ।  मैं  इसे  तीन  शीर्षों  के  | bc Lk me S| = Weary  चर्चा  करूंगा  एक

 विद्यमान  क्षमता  का  दूसरे  पत्रों  श्रौर  लाइसेंसों  का  कार्यावन्यन  पौर  तीसरे  भविष्य  में  लाइसेंस  नीति  शर

 प्रगति  की  रूपरेखा  |

 जहां  तक  पांचवी  यो  जना  के  पहलें  site  दूसरे  वर्ष  में  ii a  विकास  की  दर  का  संबंध  है  इसका  भ्राधार  विद्यमान

 क्षमता  का  उपयोग  हैं  क्योंकि  इनका  पुरा  पूरा  उपयोग  ही  अधिक  विकास में  सहायक  होगा  श्र
 इसीलिए  हम  विभिन्‍न स क क क. मी

 उपाय  कर  WE  इसीलिए  हम  कुछ  क्षमता  का  नियमन  करना  चाहते  हैं  ।  इसलिए  हमने  सभी  से  maar  मांगे  थे  गौर

 लघु  तथा  मध्यम  कारखाने  वालों  के  55  से  60  प्रतिशत  श्रावेदन  स्वीकार  कर  लिए  ATE
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 बड़े  उद्योगों  में  अधिक  क्षमता  का  पंता  लगाने  के  लए  हमने  एक  कार्य  दल  बनाया  है  ।  हमने  बहुत  ही  श्रावश्यक मदों

 के  लिए  ही  उनकी  क्षमता  को  नियमित  किया  है-जैसे  श्रौद्योगिक  विकास के  लिंए  परमावश्यक  नियति में  सहायक  उद्योगों

 के  मामले  में  विद्यमान  क्षमता  का  पुरा  उपयोग  करने  में  विशेषकर  इंजीनियरी  ae  रसायन  उद्योगों में  कच्चा  माल
 न

 मिलना  बहुत  बाधक  बन  रहा  है  ।  हम  इस्पात  श्रलौह  धातश्रो ्य  श्रौर  रसायनों  की  कमियों  का  पता  लगा  र  हे  हैं
 प्रौर  इसके

 का  कार्यक्रम  भी  बनाया  जा  रहा  है  मैं  सभा  में  यह  श्राश्वासन  देता  हूं  कि  लघु  उद्योगों  को  उच्चतम  प्राथमिकता दी
 जाएगी  झर  उनकी  पुरी  करने  का  भरसक  प्रयास  किया  जाएगा  :

 चिन्ता का  कारण  बिजली  की  कमी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  विस्तार  से  तो  सिंचाई  शौर  विद्युत्  मन्त्री
 अपनी  मांगो  पर  चर्चा  के  समय  बताएंगे  |  इस  समय  मैं  किए  गए  प्रयत्नों  की  रूपरेखा  का  ही  उल्लेख

 प्रधान  मन्त्री  नें  योजना  मंत्री  की  भ्रध्यक्षता  में  एक  समिति  बनाई  है  झ्र  इसकी  सहायता  के  लिए  एक  तकनीकी  दल

 भी  बनाया  गया  है  जिसने  18  मुख्य  तापीय  बिजली  घरों  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  विशिष्ट  सुझाव  दिए  दूसरे  उन  बिजली

 परियोजनाओं  की  शीघ्र  पुरा  करने  के  लिए  जो  लगभग  पूरी  होने  वाली  हैं  26  करोड़  की  राशि  की  व्यवस्था के  साथ  साथ

 काम  की  गति  तेज  करने  क  भी  कार्य-क्रम  तैयार  किए  गए  हैं  इन  तथा  न्य  ठोस  उपायों  के  फलस्वरूप  सामान्य वर्षा  होने

 की  स्थिति  में  स्थिति
 1973

 में  काफी  हद  तक  सुधरेगी  श्रौर  जून
 1974

 तक
 संतोषजनक

 हो  जाएगी  |  बिजली

 की  इस  कमी  ने  हमें  बाध्य  किया  है  कि  हम  साहसपुर्णा  बनाएं  |

 तमिल  नाडु  के  एक  सदस्य  के  उत्तर  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा कि  राज्य  सरकार नें  न् 1 अ  पैसे  प्रति  यूनिट की  दर  से
 बिजली  बनाने  वाला  श्रयातित  यंत्र  बेच  दिया  है  क्योंकि  वह  इसे  महंगा  समझती  थी

 नत  wa  जबकि  बिजली  की  इतनी  अ्रधिक

 कमी  है  श्रौर  जहां  बिजली  उत्पादन  लागत  20-30 कहीं  कहीं  तो  35  पैसे  प्रति  यूनिट  है  ।  इसे  महंगा नहीं  समझा

 जाना  चाहिये  था  1

 परिवहन  के  सम्बन्ध  में  रेलवे  के  Ly TTS  मंत्री  ने  ठोस  कदम  उठाए  थे  प्राशा  है  वर्तमान मन्त्री  भी  उन्हीं  का
 कर  रहे  होंगें  क्योकि  इससे  न  केवल  कोयले  की  ढुलाई  श्रासान  हो  गई  है  परन्तु  तैयार  माल  की  ढुलाई  भी  सुगम

 हो  गई  है
 ।

 मंत्रालय  की  मांगों  पर  यहां  चर्चा  होगी  ।

 मजदूर जनता  के  हितों  की  रक्षा  करना  हमारी  जिम्मेदारी  है  वहां यह  सुनिश्चित  किया  जाना  भी  झ्रावश्यक है  कि

 इस  प्रक्रिया  से  प्रौद्योगिक  उत्पादन  पर  विपरीत  प्रभाव  न  पड़े  ।  हमें  पैसे  ऐसे  तरीके  तैयार  करने  पड़ेगें  जिससे  झौद्योगिक

 भ्रशांति  के  कारण  इस  संकटमय  काल  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन  पर  प्रभाव  न  पड़े  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्य  निष्पादन  के  बारे  में  सब  से  बड़ी  कठिनाई  प्रबन्ध  की  है  ।  झारम्भ  में  प्रबन्धक  सम्बन्धी

 कठिनाई  रही  जिसका  हम  हल  नहीं  ढूंढ  पाये  किन्तु  अरब  हम  इस  कठनाई  को  दूर  कर  रहे  हैं  ।  सरकारी  : [|  के  उपक्रमों  के
 कायें  निष्पादन  में  सुधार  करने  हेत  योजना  के  एक  सदस्य  श्री  एम०एस०  पाठक  की  अध्यश्त्ता में  एक  कार्य

 समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।  यह  कार्य  समिति  प्रत्येक  परियोजनाओं  की  स्थल  पर  जांच  कर  रही  कि  इनके  तकनीकी  प्रबन्ध

 में  क्या  कमियां  इसी  rare पर  प्रत्येक  परियोजना  के  सुधार  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  वर्ष
 1972-73  के  दौरान  इनका  कार्येनिष्पादन  उत्हसाजनक  रहा  है  ।

 1970-71 में  87  परियोजनाओं  में  से  52  परियोजनाओ ंने  लाभ  श्रजित  किया  ate  1971-72 में  लाभ

 goal  करन  वाली  परियोजनाओं की  संख्या  बढ़कर  58  हो  गई  ।  शर  इसी  दौरान  &:  ake  परियोजनाओं में  इन

 हो  गया  ।  1970-71  में  इन  परियोजनाओं का  कुल  लाभ  74.  97  करोड़  रुपये  था  जो  1971-72 में  बढ़कर
 99.  65  करोड़  रुपये  हो  गया  :

 इस्पात  कायखानों  के  सम्बन्ध  में  हमे  बहुत  ATT  करना  पड़ा  है  क्योंकि  उनकी  समस्यायें ही  कुछ  ऐसी थी  ।  किन्तु
 भ्रम  पिछले  छः  महीनों  से  इनकी  स्थिति  में  सुधार  STs  |

 यह  बढ़ने  वाली  प्रवृत्ति  मेरे  भ्रपने  मंत्रालय  में  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  के  संदर्भ  में  विशेषरूप  से  दृष्टिगोचर  हो

 रहां  है  इस  इंसंट्रमेशन  लिमिटेड  कोटा  का  जो  हमार  कारखानों
 में  से  एक  है,बहुत  ग्र्च्छा  कार्य  निष्पादन  रहा

 है  शौर  पालघाट  में  एक  नया  कारखाना  लगाने  में  सक्रिय  रूप  से  प्रयत्न  कर  रहा  है  श्रौर  इसमें  1974 में  उत्पादन

 श्रारम्भ  होने  की  सम्भावना  है  ।  े ध ल  मेन्टेशन  लिमिटेड  केवल  उत्पादन  में  श्रागे  नहीं  वहां  कामिक  सम्बन्ध
 भी  बहुत  सौहादंपूर्ण है  ।  वहा ंके  श्रमिक  बहुत  सुखी  है  ।  यह  सब  उपयुक्त  श्रम  प्रबन्ध के  कारण  |  यही  नहीं  इस  कारखानें में

 मलेशिया  में  कड़ी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  होने  पर  भी
 1.  5

 करोड़  रूपये
 का

 गौरवपूर्ण  निर्यात  श्रादेश  प्राप्त  किया  है

 112
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 विशेषकर  हमारी  श्रौद्योगिक  परियोजनामों  में  चाहे  वे  सरकारी  क्षेत्र  में  हो  या  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  केवल  प्रौद्योगिकी

 a
 उपकरण  ही  महत्वपूर्ण  नहीं  है  चय  प्रबन्ध  भी  एक  अच्छे  प्रौद्योगिक  उद्यम  का  एक  श्रंग  है  ।  किन्तु  इससे  बढ़कर

 भी  एक  तीसरा  श्रंग  भी  ग्रावश्यक  है  वह  है  भ्रनुसन्धान  श्रौर  विकास  कार्य  जिनके  बिना  हम  केवल  निष्क्रिय  ही  नहीं

 श्रपितु  कभी  प्रगति  नहीं  कर  सकते  ।  इन  तीनों  क्षेत्रों  में  इंस्टू  मेंटेशन  लिमिटेड  एक  उदाहरण  है  |

 हिन्दुस्तान  साल्टस  नें  भी  लाभ  में  वृद्धि  की  है  ।  हिन्दुस्तान  केबत्स ने  1971-72 के  afatcaa  अन्य  वर्षों में  लाभ

 प्रज्  किया  है
 ।

 नेपा  न्यूजप्रिंट  फैक्टरी  ने  1971-72  के  दौरान  श्रपनी  स्थिति  में  सुधार  किया  है  झौर  श्रागामी  वर्षों
 में

 att  प्रगति होने  की  भ्राशा है  ।  एक  श्रन्य  कारखाने  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  में  इस  as  काफी  सुधार  हुमा है  और  इसके
 उत्पादन

 में  वृद्धि  हुई  है  ।  यह  सब  सुयोग्य  प्रबन्ध  के  कारण  है  कि  इस  कारखाने  में  1973  महीने  )

 में  एक  करोड़  रुपये  को  लाभ  हुआ  है  |  क्त छ  महीने  की  तुलना  में  HAGA  1972 से  as  1973
 की

 ale
 के  दौरान

 उत्पादन  मूल्य  में
 55  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  है  ।  घाटा  35  प्रतिशत कम  हो  गया  है  |  ऐसा  श्राश्वयंजनक सुधार  केवल  एक  ही

 ग्रत्पफालिक  जो  व्यवसायिक  प्रबन्धक  भी  के  कारण  ही  हुग्रा है  |

 कलकत्ता  स्थित  नेशनल  ae  मेंटेशन  भारत  झाफथेलमिक  ग्लास  लिमिटेड  टेनरी  एण्ड  फूटवीयर

 रेशन  जैसे  अरन्य  कारखानों  की  समस्याओं  को  प्रबन्ध  सम्बन्धी  सुधारों  AGI:  रण  उत्पादन  में  घाटे  को
 दूर  करना  विपणन  में  सुधा  र  श्रादि  करने  के  लिए  विभिन्‍न  योजनाझ्रों को  भली  प्रकार  समझ  लया  गया  ।  सरकार ने  प्रत्येक

 मामले  को  जान  समझ  लिया  है  भ्र  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  |

 भारतीय  सीमेंट  निगम  के  बारे  में  कहा  गया  है  यह  निगम  भी  सुधार कर  रहा  इसकी  दो  परियोजनाएं  पहले  ही

 उत्पादन  कर  रही  हैं  |  एन०  भ्राई०  डी०  निदेशक  ने  माफी  मांग  ली  थी  श्रौर  ag  मामला  वहीं  समाप्त  कर

 दिया  गया  है
 ।

 यह  एक  सुगठित  संगठन  है  ate  हमारे  देश  में  झरौद्योगिक  विकास  की
 श्रागे  प्रगति  में  योगदान कर  रहा  है

 विदेशों  को  परामश  देने  की  सेवा  कर  रहा  है  ।

 197  में  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  नीति  की  घोषणा  होते  ही  श्राशय  पत्नों  के  लिए  श्रत्यधिक मात्रा

 में  आवेदन  पत्न  लगे  तक  3,000  श्रावेदन  पत्न  प्राग  हैं  सरकार  को  निवेश  सम्बन्धी  श्नावेदन  की

 गति  को  भी  बढ़ाना  पड़ा  है  जैसा  कि  इस  तथ्य  से  सिद्ध  है  कि  जहां  1970 में  438  श्राशय  पत्नों  की  मंजूरी  दी  गई  वहाँ
 1971  गौर  1972 में  1015  और  877  झावेदन क्त्नों  को  मंजूर  कियां  गया  है  ।

 श्राश्य  पत्र  जारी  करना  केवल  प्रथम  पग  है  जब  कि  इसे  वास्तविक  उत्पादनहेतु मूर्त  रूप  देने  से  पुर्व  कई  कार्यवाहि य

 करनी  पड़ती  है
 ।

 सवेप्रथम  जहां  विदेशी  सहयोग  पूंजीगत  सामान  का  श्नायात  श्रौर  पूंजी जारी  करने  के  लिए  कन्द्रीय  सरकार

 को  स्वीकृति  की  श्रावशयकता पड़ती  है  ।  जल  बिजली  तथा  श्रन्य  आ्रावश्यक  वस्तु न  जैसे  DTT Wa Bist भूत  ढांचे
 भर  उपयोगिता  श्रादि  के  लिए  राज्य  सरकार  के  सहयोग  की  श्रावश्यकता पड़ती  है  ।  तीसरे  राष्ट्रीयकृत *
 राज्य  वित्त  तौर  ०  डी०  बी  ०,  एफ०सी  आई ०  alo  WTS  ०  सी  owls  ०  aa  वित्त

 संस्थानों  से  दीघें  कालिक  ae  अल्पकालिक  ऋणों  की  श्रावश्ककता  पड़ती  है  ।  इन  तीनों  एजेंसियों  के  समन्वय  शर

 सहयोग  से  ही  लाइसेंसों  को  तीव्रगति  दी  जा  सकती  है  ।  अतः  हमने यह  ऐसा  प्रयास  झारम्भ
 AS  ON

 किया  है  जिससे  भ्राशय  पत्न  के  झाधार  पर  पत्र  या  लाइसेंस  लेने  के  पश्चात  कठिनाइयों  का  सामना न  करना  पड़े  ।

 के  जारी  करने  से  पूर्वे  यह  विचार  करना  है  कि  कया  झ्राशय  पत्न  किसी  एक  व्यक्ति को  जारी  किए

 जाएं  या  किसी  कम्पनी  को  भ्र  इसके  लिए  सारी  ऐहतियात  बरतनी  चाहिए  जिससे  श्राशय  पत्र  झावांछित  तत्वों  के  हाथों मे
 न

 पड़  जाये
 |

 इसके  पश्चात  प्रत्येक  संस्थानों  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इन  पत्नों  लाइसेंसों से  उत्पादन

 होना  श्रारम्भ  हो
 ।

 इन  सब  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  नये  कदम  उठाये हैं

 जहां  तक  बड़े  भ्रौद्योगिक  गृहों  का  सम्बन्ध  है  ,  वे  इन  सब  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सक्षम  केवल  नवागत
 अर  निर्बल  तत्व  इन  कठिनाइयों  को

 दूर  नहीं  कर  पाते  ती |  हमें  यह  सुनिश्चित करने  के  लिए  ध्यान देना  चाहिए किं
 इस  क्षेत्र में  मध्यम  श्रेणी  के  लघ  निर्माताभ्रों  को  ये  सब  सहायता  मिलें  ताकि  कार्यान्वयन  शीघ्र
 होनें लगे

 ।
 यह  पता  लगाने  के  लिए  हमने  श्रनेक  उपाय  किए  हैँ  कि  इस  प्रक्रिया  में  किस  प्रकार  सुधार  किया  जा  सकता है

 क  दो  या  तीन  महीनों  में  इस  मामले  मे  कूछ  ठोस  प्रस्ताव  लाये  जानें  की  मुझे  श्राशा

 1971-724  2524  कम्पनियां रज़िस्टड  की  गई  ।  इसी  अवधि: के दौरान प के  दौरान  पं
 गत  दो  वर्षों  में  निवेष  में  निश्चित  सुधार  हुआ  है  ।  1970-71  में  19  27  नई  कम्पनियां  रजिस्टड  की  गई  जबकि

 सामान  के  लाइसेंस  भी  127  करोड़
 रुपये  से  बढ़कर  252

 करोड़  रुपयों  के  हो  गये  |  वित्तीय  सस्थानों द्वारा  दी  गई  वित्तीय  सहायता  133  करोड़  रुपये  से  बढ़कर
 162  करोड़  रुपये  की  हो  गई  हैं  ।  यह  उत्साहजनक  प्रवृति  ATMA  पत्नों  की  संख्या के  भ्राधार  पर

 ही  नहीं है  भ्रपितु
 कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  भी  हम  भ्रच्छी  प्रगति  कर  रहे  हैं  श्र  इसमें  भ्रघिक  वृद्धि  की  जानी

 जो  भी  नीति  बनाई  जाती  है  वह  सरकार  द्वारा  स्वीकार की  जाती  है  ।  शौर  वह  सरकार की  ही  नीति  कहलाती |
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 नीतिनिर्धारण  के  सम्बन्ध  में  जट्टां  तक  हमारी  श्रौद्योगिक  निति  का  सम्वन्ध  है  ,  1956  का  संकल्प  ग्राघारभूत

 दृष्टिकोण है  |  विकास  के  हमारे  समस्त  सामरिक  महत्व  के  भाग  के  रूप  में  8  10  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  तीब्र
 करण की  श्रौर  इन  उद्देश्यों  का  लक्ष्य  है  ।  विकास  की  यह  दर  विकास  सम्बन्धी  उस  ढांचे  से  सम्बन्धित है  जिसमें  कुछ

 मिकताएं  पंचवर्षीय  योजनाओं
 में

 दृष्टिगत  होती  है
 ।

 वे  sere  भूत  निवेशसामग्री  के  उत्पादन  से  सम्बन्धित  है  जो

 कि  भविष्य में  विकास  की  दर  बनाए  प्रतिस्थापन श्रौर  निर्यात  श्रनावश्यक्र मदों

 के  उत्पादन  पर  नियंत्रित  है  तथा  पर्याप्त  श्रौर  मूलभूत  उपभोक्ता  सामग्री  के  सामयिक  विकास  में  विशेषकर है  ।  हमारे

 विकास  के  प्रतिमान  में  एक  विशेष  पहलू  यह  भी  है  जिसका  श्रभिप्राय  यह  है  कि  हम  देश  में  विशेषकर पिछड़े  क्षेत्रों  के  तीब्र

 विकास  सन्तुलित  क्षेत्रीय  विकास  की  इच्छा  करते  हैं  ।

 हमें  विकास  की  सामाजिक  न्याय  के  साथ  मिलाना है  ।  सामाजिक  न्याय  से  विभिन्न  प्रकार  के  सकारात्मक

 अर  नकारात्मक  उपाय  करना  हमारा  तात्पर्य  है  जिसके  द्वारा  सामान्य  कल्याण  के  प्रतिकूल  गथिक  शक्ति  संचयन
 को

 कम  करना है  ।  इस  क्षेत्र  में  सकारात्मक  उपाय वे  हैं  जो  1956 के  श्रौद्योगिक  नीति  संकल्प  की  roan el
 के

 सरकारी  क्षेत्र
 के

 उद्योगों  के  साथ  साथ  भ्रनुसुची  में  शामिल कुछ  श्रन्य  उद्योगों  का  महत्वपूर्ण  योगदान
 बढ़ाने

 का  एक  मात्र  उत्तरदायित्व  है  ।
 इस  प्रयोजन  के  लिए  वित्तीय

 तथा  अन्य  प्रकार  की  संबद्धनात्मक  सहायता  से  लघु
 श्रौर नये  उद्यमियों  के  संवर्द्धन  ट्वारा इस  संबयन  को  कम  किया

 जाना  फिर  लाइसेंस  नीति  श्रौर  एम०
 झार०  टी ०  पी०  समन्वित ढंग  से  प्रयोग  में  लाना है  जिससे  कि  संसाधनों का  उपयोग  किया  सके

 श्र  बड़े  उद्योग  गृहों  तथा  प्रतिष्ठित  उपकमों  द्वारा  किए  गए  निकेश  की  जांच  पड़ताल a  नियंत्रण  बनाये  रखना

 सुनिश्चित  करने
 के

 लिए
 प्रतिष्ठित  उद्यमियों  से  उपलब्ध  विशेष  ara  को  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों  के  प्रयोग  में

 लाया जा  सके  |  सार  रूप  में  यही  हमारी  नीति  है  जो  1973 के
 लाइसेंस  सम्बन्धी  नीति  संकल्प  में  भी  दृष्टिगत

 होती

 है

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  (  निजामावाद )  सरकार  ने  एकाधिकार  प्राप्त  Tet  को  लाइसेंस  देना  बिल्कुल
 बन्द  कर  दिया  है

 ?

 श्री  alo  सुब्रहाण्यम :  1973
 के  नीति  लाइसेंस  सम्बन्धी  नीति  संकल्प  में  में  कुछ  उद्योगों का

 उल्लेख

 किया  है  जिनमें  _  कुछ  बड़े  उद्योग  गृह  भी  कुछ  शर्तों  के  शामिल  हो  सकते  रत  ara  लगाया  गया है  कि

 20  करोड़  रुपये  के  लाइसेंस वालें  बड़े  उद्योग  गृह  किन्तु  यह  स्वाभाविक  है  कि  विकास  से  श्रौर  अधिक  विकास
 होता है  किन्तु  किस  अवधि  में  यह  विकास  दुद्ा है  ?  1966-70

 के
 दौरान  की

 श्रवधि  लाइसेंस  युक्त  प्रवर्धि  रही
 इस  ग्रवधि  में  विशेषकर  बड़े  उद्योगिक  गृहों  ने  इसका  लाभ  उठाया है  ।  1970  के  पश्चात्‌  श्राप  देखेंगे  कि  1970  में

 363  लाइसेंसों  में  से  केवल
 20

 लाइसेंस  ही  बड़े  उद्योग  गृहों  को  दिए गए
 1971

 में
 625

 लाइसेंसों में  से
 114

 लाइसेंस बड़े  उद्योग  पहों  को  दिए गए  ।  इनमें  से  87  लाइसेंस  सी ०  श्रो०  बी०
 लाइसेंस  कहलाये

 गए 1  625

 लाइसेंसों  में  से  केवल
 27

 नये  लाइसेंस  ही  बड़े  उद्योग  गृहों  की  दिए  गए  बाद  के  वर्ष  में  563  लाइसेंसों  में  से  कवल

 34  सी०  श्रो०  बी०  लाइसेंस  शौर  26  लाइसेंस बड़े  श्रौद्योगिक  गृहों  को  दिए गए  ।  उनके  कार्य  नमक  को

 दृष्टि में  रखते  हुए  बड़े  उद्योगों  को  बहुत
 कम

 लाइसेंस  दिए  गए  हैं
 ।  किन्तु  हमारा  दावा  हू  कि  इसके  श्रतिरिक्त

 हमने  अपनी  लाइसेंस  नीति  में  व्यवस्था की  है  कि  बड़े  wats गृह  भी  इन  क्षेत्रों  में  आरा  सकते  हैं  किन्तु  प्राथमिकता
 नवांगतुकों  श्रौर  मध्यम  क्षेणी के  एककों  को  ही  दी  जायेगी ।  किन्तु  संयुक्त  क्षेत्र  के  बारे  में  बहुत  श्रांति  व्याप्त  है  ।

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  मिश्रित  श्रथेव्यवस्था  बनाने  रहे  हैं  ।  विभिन्‍न  व्यावहारिक TEqat

 पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌ हम  इस  निष्कर्ष पर  पहुंचे  हैं  कि  इस  योजना  अवधि  क  दौरान  सम्पूर्ण  ~o

 विकास  के  सम्बन्ध  में  पूर्ण  रूप  से  सरकारी  क्षेत्र  में  जाना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 अतः  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में
 सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाएं  भ्रौर गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाएं  होगी  जिससे  कि  श्रौद्योकिग  विकास  के  लक्ष्य

 को प्राप्त  किया जा  सके  ।  गर  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं में  एक  करोड़  रूपये  से  अधिक  निवेश  नहीं  किया  जायेगा

 wi  इसके  लिए  लाइसेंस  की  नहीं  पड़ेगी  ।  उर्वरक  झ्रादि  के  कारखानों के  लिए

 बहुत  भारी  निवेश  की  झावश्यकता पड़ती  है
 |  जो  सरकारी  क्षेत्र  में  ही  सम्भव  हैं  ।  झौद्योगिक  विकास के  लिए

 ्रावष्श्यक है  कि  बड़े  उद्योग  गहों  शर  इन  परियोजनाम्ो ंमें  शामिल  होने  की  क्षमता  श्रौर  अपने  ही  संसाधनों

 का  उपयोग  करने  वालों  की  झवसर  दिया  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकारी  क्षेत्र  के  वित्तीय  संस्थानों  को  भारी

 दान  देना  होगा  ।  ये  सरकारी  वित्तीय  संस्थान  कवल  ऋण  ही  नहीं  देते  हैं  श्रपितु  म्रंशदान  करते  हैं  शौर  यहां  तक
 कि  इक्विटी  में  भी  भागीदार होते  हैं  पांचवी  योजना  में  ये  लोग  सरकारी  संस्थानों से  ऋण  लेंगे  उनका

 अरपना ही  प्रबन्ध  होगा  |  हमारा  झाशय  है  कि  जब  हम  इक्विटी  में  भागीदार होते  हमें  प्रबन्ध  में  भी  शामिल  होना

 चाहिए  |  संयुक्त  क्षेत्र  की  यही  नयी  धारणा  है  ।

 जब  हम  यह  कहते  हैं  कि
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  बहुत  कार्यकुशलता  होती  है  तो  उसका  श्रर्थ  है  व्यावसायिक

 की  कार्यकुशलता
 ।

 इस  प्रबन्ध की  वफादारी  किस लिए  हैं  ?  इस  की  वफादारी  बड़े  उद्योग  गृहों  के  प्रति  है  न  कि  उस
 संस्थान के  प्रति  जिसमें वे  कार्य  करते  हैं  व्यावसायिक  व्यक्तियों को  कुशल  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  कारण ही  बड़े
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 उद्योग गृहों  का  ate  भ्रधिक  विकास  होता  है
 ?  इसलिए  जब  हम  संयुक्त  क्षेत्र

 की  कल्पना  करते  हैं  तो  इस  कड़ी

 को  तोड़ना  होगा  हमें  व्यावसायिक  प्रबन्ध  व्यवस्था  की  वफादारी  बड़े  उद्योग गृहों  की  श्रोर  से  संगठन के  प्रति

 मोड़नी  होगी  ।  हम  यही  करना  चाहते  हैं  ।  नीति  निर्धारण  करने  वाले  प्रबन्ध मण्डल  हमारा  भी  हस्ताक्षेप  होना
 न  |  हमें उस  व्यवस्था  का  नियंत्रण  करना  चाहिए  ।

 प्रौद्योगिक  उपक्रमों  द्वारा  लक्ष्य  प्राप्त  किये  जाने  के  उद्देश्य से  प्रबन्ध  व्यवस्था  का  इस  प्रकार  व्यावसायीरण
 करने की  हमारी  इच्छा  जिससे  कि  बड़े  उद्योग  गृहों  के  हितों  को  लाभ  न  होने  पाये ?  भ्राशा है  हम  इससे  कुछ
 सुपरिणाम  प्राप्त  करेंगे  ।

 राष्ट्रीयकरण
 की  बहुत  मांग  की  गई  किन्तु  यह  नीति  संबन्धी  मामला  है  इस  पर  प्रभी  निर्णय  किया

 जान 4

 सी  टायरों  ate  चीनी  झादि  श्रनेक  प्रकार  के  उद्योगों का  राष्ट्रीयकरण  करने  की
 मांग गत  सप्ताह  संसद  में  उठाई गई  है  ।  भौद्योगिक नीति  के  निर्धारण के  समय  से  ही  राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी  नीति
 स्पष्ट रूप  से  व्यक्त कर  दी  गई  है  |  यहां तक  1945  के  भ्रौद्योभ्निक  नीति  संबंधी  वक्तव्य  में  भी  यह  बात  स्पष्ट  दी

 गई  1956 के  श्रौद्योगिक  नीति  संकल्प  में  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रीय  लक्ष्य  की  पूर्ति  हेतु  समाजवादी समाज  की

 स्थापना  के  लिए  ate  योजना  बद्ध  शर  तीब्र  विकास  की  श्रावश्यकता  को  देखते  हुए  मूल  तथा  महत्वपूर्ण  श्रौद्योगों को

 सरकारी  क्षेत्र  के  प्रन्तगत  लिया  जाए  भौर  यह  भी  स्मरण  रखना  चाहिए  कि  सरकार  किसी  भी  श्रौद्यागिक  उत्पादन

 कारखाने को  पने  हाथ  में  ले  सकती  है  ।  इस  संकल्प  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  समय  व्याप्त  झ्र  धन  की

 विषमता  को  तीब्र  कम  किया  जाए  भझ्ौर  कुछ  व्यक्तियों  के  अधिकार  से  विभिन्  क्षेत्रों  में  प्राधिक  शक्ति  संचयन  श्रौर  निजी
 एकाधिकारों  को  रोका  जाए  ।  इसके  श्रनुसार  नये  श्रौद्योगिक  कारखाने  स्थापित  करने  ate  परिवहन  सम्बन्धी

 का  विकास  करना  सरकार की  सीधी  श्रौर  मुख्य  जिम्मेदारी है  ।  राज्य  व्यापार  में  भी  वृद्धि  की  जायेंगी

 mil  हाल  में  ही  2  197  0  को  राज्यसभा में  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण पर  चर्चा  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  नै
 सरकारी  का  स्पष्टीकरण  था  |

 संक्षेप  में  सरकारर  की  यही  नीति  रहेगी  कि  राष्ट्रीयकरण  सावंजनिक  भलाई  के  लिए  ही  किया  जाए  ।  इसी
 भावना  को  लेकर  ही  कई  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण किया  गया  है  ।

 नीति  संबंधी  दूसरा  मामला  भारत  में  कार्ये  कर  रही  विदेशी  कम्पनियों  का  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  सावधानी

 से  काम  लेना है  ।  एक  श्रोर  तो  हमें  विदेशी  तकनीकि  जानकारी ate  इक्विटी  सहयोग  के  बारे  में  बहुत  चयनात्मक

 कार्य  करना  है  तो  दूसरी  हमें  यह  भी  सुनिश्चित  करना है  कि  लाभ  we  लाभांश  भेजने पर  कोई  कठिनाई न

 ये  दोनों  सिद्धांत  साथ  साथ  चलते  हैं  क्योंकि  यदि  हम  उचित  चयन

 के  साथ  सम्मानजनक  वाणिज्यिक  स्थिति  नहीं  बनाये  रख  सकते  ।
 नहीं  कर

 सकते
 तो

 हम  श्रपने  विदेशी
 निवेशकों

 हमें  सदा  की  तरह  भारत  को  तकनीकि  का  श्रध्ययन  करने  वाला  देश  नहीं  समझना  चाहिये  |  हम  wa  पूंजी  त्रौर

 तकनीकि  का  निर्यात  भी  कर  रहे  कम  से  कम  25  देशों  में  भारतीय पूंजी  कै  सहयोग से  97  संयुक्त  कारखाने  स्थापित

 किये गये  इनमे ंसे
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 संयुक्त  करारखानों  में  उत्पादन  भी  श्रारम्भ  हो  गया  है  ।  हमें  यह  स्वीकार कर  लेना  चाहिए
 कि

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  में  भारत  का  भी  एक  विकासशील  देश  के  रूप  में  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  हमारे भीतर
 विश्वास

 पैदा  होना  चाहिए  |  जब  हम  यहां  काम  कर  रही  विदेशी  कम्पनियों  की  बात  करते  हैं  तो  हमें  विदेशों में  कार्ग
 कर  रही  भारतीय  कम्पनियों  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  ।  हम  श्रन्य  देशों  से  जो  कुछ  प्राप्त  करने  की  श्राशा  करते  हैं
 तो

 हमें  उन्हें  वस्तुएं  निर्यात  के  योग्य  होना  चाहिए  श्रन्यथा  हमारी  कोई  नीति  नहीं  है  ।

 जहां  तक  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  विकास  का  सम्बन्ध  हम  वहां  थोड़े  से  उद्योगों  की  स्थापना  करके  उनका  किवास

 कर  सकते हैं  ।  प्रत्येक  क्षेत्र  में  उपलब्ध  प्राकृतिक  संसाधनों का  उपयोग  करके  हम  उस  क्षेत्र का  विकास  कर  सकते हैं

 तथा  तहां  नए  नए  उद्योग  स्थापित  कर  सकते  हैं  यहां  की  विज्ञान ate  प्रौद्योगिकी एक  महत्वपूर्ण  भूमिका
 निभाते  हैं  ।

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  कै  प्रायोजन  के  लिए  यह  नितांत  श्रावश्यक  है  कि  हमारी  वैज्ञानिक  श्र  श्रौद्योगिकी
 संस्थाओं  में  परिवर्तन लाया  जायें  यह  भी  झावश्यक  है  कि  विशेषकर  लोक  प्रतिनिधि के  रूप  में  संसद  विज्ञान
 शर  प्रौद्योगिकी

 की  सराहना  करें
 कि

 उन्होंने  देश  की  समृद्धि  तथा  सुरक्षा के  लिए  क्या  किया  श्रौर  क्या  कर  सकतें  हैं  ।

 यह  भी  एक  महत्वपूर्ण  बात  है  कि  हम  यह  बात  स्वीकार  कर  लें  कि  तकनीकि  सम्भाव्यता  तथा  श्रर्थव्यवस्था में  संगत  टेक्नो
 वाणिज्यिक  क्षमता  के  लिए  सावधानी  से  जो  कि  परिव्यय किया  गया  वह i  नहीं  ह  अपितु 18.0

 है  ।

 हमारे  वैज्ञानिकों  मौर  तकनी  शियनों  में  निराशा  की  भावना  नहीं  है  ।  बे  mea  विश्वास से
 |
 हूँ  और  चुनौती

 का  सामना
 करने  को  तैयार हैं  यदि  हम  श्रपने  वैज्ञानिकों श्रौर  तकनीशियनों  से  समृद्ध  संसाध  नोका

 उपयोग
 कर

 पायें  तो  दैश  का  भविष्य  उज्जवल है  ।



 April  3,  1973 Demands
 for

 Grants

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  थ्री  atta  भट्टाचार्य  सत्यन्द्र  नारायण  सिन्हा  श्रौर  श्री  Sto  कत  पन्डा  हारा  प्रस्तुत

 सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  क  लिय  रख  गय  तथा  श्रस्वीक्ृत  हुए  ।

 All  the  cut  motions  moved  by  Shri  Diugn  छाक  901979;9,  Shri  N.  Singh

 and  Shri  D.  K.  Panda  were  put  and  nogatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  sitentira  विकास  मंत्रालय  की  निम्नलखिंत  मांगें  सतदान  के  लिय  रखी  गयी  तथा  श्रस्वीकृत

 हई

 The  following  Demands  in  respect  0°  Ministry  of  Industria!  Development

 were  put  and  adopted.
 caninum

 म  ंग  ey  |  शीर्षक  राशि िन

 —

 58  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  1,61,82,000  रुपए

 EE A

 59  उद्योग  12,61,  34,000  रुपए

 ल  ड

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  विज्ञात  श्रौर  srrentfatait  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिए  रखी  गई

 तथा  स्वीकत  दुई

 The  following  Demands  in  respect  of  of  and

 wore  put  and

 मांग  संख्या  शीषंक  रोश

 पडा

 95  विज्ञान  ae  प्रौद्योगिकी  विभाग  3,159,  35,000

 Ry

 96  भारतीय  सर्वेक्षण  8,  04,  68,000

 ee?

 97  वैज्ञानिक  श्रौर  प्रौद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  का
 अतदान  20,  19,  58,000

 भारी  उद्योग  मंत्रालय को  वर्ष  1973-74 को  श्रनुदान  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत की  गई  :--

 Tho  following  Demands  in  respect  of  tht  Ministry  01  Heavy  Industry  were

 moved.

 ——

 मांग  संख्या  राशि

 a  ee

 44  भारी भारी  उद्योग  मंत्रालय

 ee

 45  भारी  उद्योग  4,  52,  2  2,000

 Le
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 13  1895  (35) )  की  मांगें

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हालदर  :  में  भारी  उद्योग  मंत्रालय की  मांगों का  विरोध  करता  हूं  ।  नये  भारी  उद्योग
 मंत्रालय  के  गठन  के  पश्चात्‌  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  बन  गया  है  शर  16  महत्वपूर्ण  भारी  इंजीनियरी

 उद्योग इसकें  थ्रा गये  यदि  यह  महत्वपूर्ण  उद्योग  सुचारु रूप  से  काम  तो  देश  arg  निर्भरता  को

 प्राप्त  करने  के  लिए  झ्रागे  बढ़  सकता  है  |  किन्तु हम  देखते  हैं  कि  उनमें  श्रकार्यकुशलता  ake  कुप्रबन्ध  विद्यमान हैं  ।
 एच०  fo  सी०  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स एवं  एम०  ए०  एम०  सी  ०  में  संचित  हानि  बढ़ती जा  रही  है  हमें  उन  कार्य

 करने  वाले  उच्च  श्रधिकारियों का  जो  इन  भारी  हानियों के  लिए  जिम्मेदार  हूं  श्रौर  जो  गेर-सरकारी  क्षेत्र के
 भ्रधिकारियों  के  एजेंट के  रूप  में  भारी  इजीनियरी  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  प्रगति  को  निष्फल  करना  चाहते

 ग्रनिवा्य  रूप  से  पता  लगा  कर  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  करना  चाहिय े।

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  सभी  नियंत्रों  का  उल्लंघन  करके  1500  व्यक्तियों  की  भर्ती  की  गयी  है  ।  इस

 ध्यान  दिया  जाना  चाहियें  ।  दुर्गापुर में  श्रातंक  का  साम्राज्य  है  ।

 भोपाल  ने  1961-62 से  उत्पादन  करना  शुरु  किया  aq  से  लेकर  उसे  निर्णात्मक  वर्षों

 सेद्दी  हानि  हो  रद्दी  वहां  के  श्रम  सम्बन्ध -  बहुत  ही  बिगड़े हुये  हैं  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  में  बहुत  भ्रष्टाचार है  ।  यद्यपि
 जी०  ई०  सी०  तथा  ए०  Fo  झाई० के के  साथ  समझौते  हो  चुके हैं  किन्तु  लालफीताशाही के  कारण  निणंय  लेने  में

 देर  दोती  है  ae  उसी  कारण  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  नहीं  होती  ।  इस स्थिति  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।

 उद्योग  सामान  देने  के  वचन  को  पूरा  नहीं  कर  पाता  जिसके  फलस्वरूप  देश  के  कई  भागों  में  बिजली के
 संयंत्र नहीं  लगाये  जा  सकते  जिससे  बिजली  का  संकट  पैदा  है  ।

 भारी  इंजीनियरी  निगम  रांची  शुरु  से  दवी  संकट  में  है  ।  परियोजना  के  लिए  लगाए  गये  अनुमानों  में  किसी  न

 किसी  बहाने  परिवतैन  किया  जाता  रहा  है  भ्रौर अब पा परि  की  भझ्रनुमति  211.  77  करोड़ रखी  गयी  यह  निश्चित
 कि  कया  oe  भी  स्थायी है  भ्रथवा  अ्रस्थायी  है  ।

 झायोजन  श्रथवा  प्राक्कलननों  के  बारे  में  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  यह  टिप्पणी  उचित
 ही  की  है  कि  अ्रनुदानों को  प्रांशिक  रूप  में  लेना  ठीक  नहीं  है  ।  वशिन्‍  संयंत्रों  के  बीच  कतई  तालमेल  नहीं  है  ।

 भारी  मशीन  निर्माण  संयत्र  की  वर्तमान  निर्धारित  क्षमता
 20

 से  25 प्रतिशत है  |  सरकार को  यह  बताना  चाहिये

 कि  क्या  प्रत्येक  संयत्र  के  लिये  मांग  का  श्रनुमान लगाया  गया  किसम
 नियंत्रण

 की  कसौटी
 पर  7.  94  लाख  मूल्य

 का
 सामान  तुटिपूर्ण  पाया  गया  झर  भारी  इंजीनियरी

 निगम को  बदलना  पड़ा  ।  किसम  पर  उचित  नियंत्रण  रखा

 जाना  चाहिये  ।

 मशीनों  ae  श्रमिकों  का  उपयुक्त  ढंग  से  उपयोग  नह्दीं  किया  जाता  |  कुछ  संयंत्रों  में  50  प्रतिशत तक  की  बरबादी

 होती  है  ।  इसे  रोका  जाना  चाहिये  |

 भारी  इंजीनियरी  निगम  में
 श्रमिकों

 के  साथ  सम्बन्ध
 mee

 नहीं
 भ्रष्टाचार  बहुत है  1970  तक

 सोवियत  रूस  में  प्रशिक्षित  100  तकनीशियनों  नें  इस  निगम को  छोड़  दिया  ताकि  कनाडा  योरुप में
 रोजगार  प्राप्त  कर  सकें  ।  योग्यता के  आधार  पदोन्नति  नहीं की  जाती ।  निगम  में  दो  ग्रुप  बने  हुये  हैं  ।

 एक  ग्रुप
 श्रध्यक्ष का है का  है

 |
 दूसरा  ग्रुप  उपाध्यक्ष का  है  ।

 प्रोत्साहन  ाी. “५  का  लाभ  केवल  20 प्रतिशत  कर्मचारियों को  मिलाता  है  ।  उसका लाभ  सभी  को  मिलना
 चाहिये  ।  तभी  स्थिति  में  सुधार  हो  पायेगा  ।  क्या  सरकार इस  उद्योग  में  नियंत्रक  कम्पनी  बनाना  चाहती  यदि  तो
 इसके  क्या  कारण हैं  ?  श्रधिक  उत्पादन  के  लिये  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  श्रमिकों का  भी  भाग  होना  चाहिये  |  वहां  संवर्ग
 बनाया  जाये  ।

 इसके  श्रतिरिकत  भाई-भतीजाबाद रोका  पदोन्नति  श्रादि  सम्बन्धी  नियमों  को

 अंतिम  रूप  दिया  जाये  ।  नवयुवकों के  लिये  पदोन्नति कै  प्रदान  किये  जायें  |

 निगम  art  भारी  इंजीनियरी  उद्योग  के  gat  एककों
 नीकि  विशेषज्ञों  ak  गैर  राजनीतिज्ञों  को  सर्वोच्च  पदों  पर  लगाया  जाना  में  पूर्ण

 समन्वय
 होना  चाहिये  ।

 Shri  R.N.  Sharma  (Dhanbad)  :  I  support  the  demands  of  Mihistry  of

 Heavy  Industry.  The  Government  has  paid  special  attention  towards  the

 development  of  heavy  industry  by  ereating  a  separate  Ministry.
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 People  who  do  not  believeinthe  devel»pmen:  भ्र  public  sector  undertakings
 are  appointed  on  key  posts

 in  these  heavy  They
 are  also  changed

 too  frequently.The  pesition  of  workers  representation  in  the  management  of

 heavy  industry  is  also  not  satisfactory.  May  I  know  the  number  of  indusiries

 out  of  6  mentioned  in  the  Report  having  werkers  participation  in  the  manage-
 ment  ?  Workers  participation  should  be  maximum  in  the  management
 It  should  not  be  a  participation  of  workers  merely  in  the  board.  The  exclusively
 board  should  be  managed  by  the  workers.  Government  should  pay  necessary
 attention  towards  11;  It  is  really  sad  that  Heavy  Engineering  corporation
 Ranchi  is  not  functioning  as  was  expected.  It  has  not  achieved  the  targets

 Similarly  Heavy  Machine  Tool  Plant  has  touched  only  10  per  cent  of  the

 targeted  production.  It  has  been  showing  losses w.  rth  croress  of  rupees  every

 year  since  1969-70.  It,  is  Constantly  running  into  heavy  losses  since  inception

 Generally  80  per  cent  capacity  remains  unutilised  which  is  due  to  the

 fact  that  there  is  shortage  of  trained  personnel

 The  production  of  Bokaro  plant  started  from  October  which  should

 actually  have  started  from  April  or  May.  It  will  be  better  if  these  industries

 are  freed  from  the  setbacks  they  are  suffering

 श्री  एस०  एम०  बनर्जों  :  :  सर्वप्रथम तो  में  इस  पर  ae  प्रकट  करता हूं  कि  इस  मंत्रालय को  AT

 ato  डा०  जेसे  प्रतिभाशाली  तथा
 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  जैसे  अत्यन्त  पश्चिमी  मंत्रीयों  के  अधीन  रखा  गया  है

 तथा  साथ  ही  उसमें  श्री  मनोहर  सोंधी  जैसे  उच्च  श्रेणी  के  व्यक्ति को  सचिव  केरूप  में  नियुक्त  किया

 गया  श्री  सोंधी  की  ae  में  रक्षा  उद्योग  में  विजयन्त
 टक

 का
 निर्माण  gar  जिनकी  बदौलत हमने  श्रमरीकी

 शाख्रास्र  प्राप्ति  पाकिस्तान  के  छुड़ा  दिये  थे  ।  ये  एक  बड़े  wee  आ्रासार  हैं कि  सरकार ने  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  तथा  भारतीय  सिविल  सेवा  के  श्रधिकारियों  के  स्थान  पर  तकनीकि-विज्ञ  व्यक्तियों  की  नियुक्तियां  करना  प्रारभ

 कर  दिया  है  ।
 परन्तु  यह  गलत  बात  है  कि  जब  तक  कोई  मंत्री  श्रपने  विभाग  की  समस्याओं को  समझे  इसी  बीच  उसका

 स्मानान्तरण कर  दिया  जाता  है  एन०  क०  यी०  सालवे  पीठासीन  7)  (Shri  N.  K.  Salve  in  the  Chair)

 कम  से
 कम  ऐसे  aren

 ें
 ऐसा  नहीं  किया  जामा  area | wade

 म
 परी  ~e  है  कि  मे  सरकारी  उपकर  जिल की  नेहरू  तीर्थ-स्थल  कहा  करते  थे  श्री  पाई  की  देखरेख  में  सर्वतोन्मुखी

 ain  सदस्यों ने  हैवी  इंजीनियरिंग  निगम  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिकस्स  लिमिटेड  तथा  भारत  हैवी  इंजीनियरिंग

 लिमिटेड  की  श्रालोचना  की  है
 ।

 मैं  इनके  कार्यकरण  के  बाद  में  इतना
 निराशावादी

 नहीं  हूं
 ।

 मैं  जानता हूं  कि  ये  सरकारी
 उपक्रम  एक  दिन  हमारे  दश  को  संस्थान  बनेंग े|  हए

 याद  रखना  वाहिये  कि  पाकिस्तान

 के  साथ  युद्ध में  विजय

 में  हमारी  सेना  की  शर्क्ति  का  तथा  महानता  के  साथ  साथ  इन  सरकारी  उपक्रमों  पर  भी  बहुत  बड़ा  हाथ  था  |

 जिन्होंने हमें  भ्रनेक  बातों  में  आत्मनिर्भर  बनाया  जबकि  पाकिस्तान  दूसरों  पर  निर्भर  था  ।

 भारी  इंजीनिर्यारिंग निगम  तो  वर्ष  1972-73  में  पहलें  से  काफी  प्रगति  कंरके  दिखाई  है  |
 इन  उपक्रमों

 की  कम

 चारी  संघों  को  मान्यता  प्रतिनिधित्व  के  झाधार  पर  दी  जानी  चाहिये  तथा  उनका  प्रतिनिधित्व  चने  गये  व्यितियों  द्वार

 किया  जाना  चाहिये  जो  भी  व्यक्ति  चुने  जायें  उन्हें  अरपना  कार्य  करके  दिखाने  क॑  लिए  दो  वर्ष  का  समय  दिया  जान
 चाहिये  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  रेलवे  के  सेवा  निवृत्त  वृद्ध  ्रधिकारियों  को  श्रध्यक्ष  अथवा  प्रबंध  निर्देशकों  के  पदों पर
 नियुक्ति कर  दिया  जाता  वृद्धावस्था  में  ऐसे  व्यक्ति  उत्साहपूर्ण  सक्रियता  खो  हैं  तथा  फिर  उनके  झधीनस्थ

 अधिकारियों  का  भी  वही  हाल  हो  जाता  है  ।

 सरकार ने  समुचित  जांच  करने  के  पश्चात्‌  ब्रेथवेट
 लिमिटेड

 को
 अधिकार

 में
 लिया

 है  जिसमें
 7300  कर्मचारी  कार्य  करते  हूँ  क्या  जिनमें  कि  कई  तो  उच्च  कोटि  के  तकनीकी  व्यक्ति  हैं

 ।
 परन्तु

 प्रस
 ऐसे

 एक  उच्च  सैनिक  श्रंधिकारी  को
 उस

 एकक  में  नियुक्त  कर  दिया  जाता  है  जो  कि  areal  स्थिति  भारी  गाड़ी  कारखानें

 में  स्वधा  असफल  रहा है  वह  जनरल  है  तथा  वहां  के  कर्मचारियों  को  भी  सुबेबार-मेजरों की  भांति

 हार  करने  को  कहंता  है  जो  कि  श्रसैनिक  व्यक्तियों  के  लिये  सरकारी  उपक्रमों  में  बड़ा  अ्संभ्भव  है  वह  कर्मचारी  संघों
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 लल

 की प्रगति में  विश्वास  नहीं  रखते  श्र  उन्हें  वाहियात  Pe  समझते हैं  ।  उन्हें  व्यवहार  बदलना  ।

 वहां  श्री  सोंधी  के  होते  हुए  हम  चाहते  हुए  भी  वहां  हड़ताल
 न

 करा  सके  क्योंकि  उस  समय  वहां  के  कमंचारी सब

 तरह  से  प्रसन्न थे  ।  परन्तु  इन  सैनिक  श्रधिकारी का  व्यवहार  तो  एक  बड़े  सर्टकारी उपक्रम  के  महाप्रबंधक  अथवा

 प्रबंध  निदेशक  जेसा  बिल्कुल  नहीं  है  ।

 भारत  हैवी  इंजीनिरयारिंग लिमिटेड  हरिद्वार  के  कर्मचारी मांगों  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  से  मिले  थे

 तथा  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  ने  उनसे  पांच  घण्टे  तक  बातचीत की  थी  ।  इन  लोगों  में  देशा  के  मिशन को  पूरा  कर

 दिखाने का  उत्वाह  तथा  दृढ़ता थी  वें  हमारे  समाजवाद  के  नारे को  साकार कर  दिखाना  चाहते  परन्तु

 इसका  मतलब  यह  है  कि  इनको  बोनस  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  |  मेरा  सुझाव  है  कि  उनके लिये  बोनस

 में  करके  एक  बर्ष  की  संतोषजनक  सेवा  के  बाद  उन्हें  बोनस  पानी  का  अ्रधिकारी  बनाया  जावे  ।

 वहां पर  कार्य  विभिन्‍न  wat  पिछले  10  वर्ष  से  कार्य  कर  रहे  हैं  परन्तु  वे  भ्रभी  तक  ara

 है  ।  नैसित्तिक  कमंचारियों  क  अन्य  कमंचारियों जेसे  लाभ  नहीं  मिल रहे  ऐसे  लोगों  को  तीन  वर्ष  की  सेवा  के

 नियमित  कर  दिया  जाना  चाहिये  क्योंकि  सेवा  की  सुरक्षा  के  बिना  कोई  भी  व्यक्ति  अपनी  पूरी  योग्यता  तथा

 कुशलता  से  कार्य  नहीं  कर  पाता  है  ।  मंत्री  महोदय  से  ada  है  कि  वह  इस  विषय  पर  ध्यान  दें  ।

 त्रिवेणी  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  इलाहाबाद  में  हाल  ही  में  कुछ  प्रधिकारियों की  तानाशाही  के  कारण  हड़ताल

 हुई  परन्तु  सौभाग्य  से  केन्द्र  के  कहने  पर  वह  हड़ताल  समाप्त  हो  गई  |

 सरकारी  उपक्रमों  में  दुर्भाग्य  से  राज्यों  बात  श्रम-कानून  लागू  होते  हैं  जिसके  कारण  मंत्री  महोदय  मार्मिन  झथवा

 निगमों  को  अध्यक्ष  बिना  राज्य  सरकार  पर  श्राश्रित  गृहों  समस्याश्रों  को  हल  नहीं  कर  सकते  ।  हालांकि इन

 नियंत्रों  में  सरकार  द्वारा  नियुक्त  मजूरी  बोर्ड  को  निर्णय  तथा  केन्द्र  सरकार  के  निर्णय  लागू  होते  हैं  परन्तु
 श्रमिक-कानून  वही  लागू  किये  जाते  हैं  जो  राज्य  सरकारों नें  बनाये  हैं  परिणाम  स्वरूप  वहां  राजनीति  श्राजादी  है  झर

 कर्मचारी  संघों  के  कमेंकार  पर  इसका  प्रभाव  पड़ता है  ।  सुझाव  दिया  गया  था  कि  इन  सरकारी  उपक्रमों में  केन्द्रीय

 श्रम  कानून  लागू  किये  जायें तथा  प्रमुख श्रम  ग्रायुक्तत  इन  समस्याओं के  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  पेश  करें  परन्तु

 सरकार  तो  इस  संबंध  में  मुख्य  मंत्रियों  से  परामशे  लती  है  ।  इस  प्रकार  राजनीति ars  जाती  मंत्री  महोदय  कृपया

 इस  पर  कुछ  सोच-विचार करें  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  कर्मचारियों को  न  केवल  बोनस  के  रूप  में  बल्कि  wer  पहलुग्नों  की  दृष्टि  से  भी  भागीदार
 बनाया जाना  चाहिये  उन्हें यह  भ्रनुभव  कराया  जाये  कि  जिस  उपक्रम  में  वे  काम  करते  हैं  वह  उनकी  चीज  है  ।
 कमेंचारी  को  निदेशक  मण्डल  का  सदस्य  बनाया  जाना  चाहिये  ।  मंत्री  महोदय  इस  प्रकार  कर्मचारियों को  उचित
 निधित्व  प्रदान  करें  ।

 सभी  सरकारी  उपक्रमों  में  मनोनीत  की  गई  वरन चनी गई गई  श्रनुभाग-समितियां गढित  की  जायें  मनोनीत

 करने  के  पश्चात्‌  इन  समितियों  में  दल-बाजी  शुरू  हो  जाती  है  श्रौर  कार्य  में  बाधा  पड़ती  है  ।

 प्रतिरक्षा  डाक व  तार  तथा  रेलवे  के  सभी  उपक्रमीं  में  et oy  सजाहकार  व्यवसाय हैं  फिर  सभी  सरकारी
 उपक्रमों  में  भी  oer  संयुक्त  सलाहकार  समितियां  क्यों  न  हों  ?  यदि  श्रमिकों  को  श्रपनी  शिकायतें  पेश  करने  के  लिये

 मंच  मिल  जाये  तो  फिर  श्रमिक-श्रसन्तोष नहीं  फैल  सकता  |

 श्रम  संबधी  समस्या  मानवीय  समस्या  है  ।  और  यदि  हमें  वास्तविक रूप  में  हृदय  से  समझ  लिया  जाये  तो  हमारे ड
 उपकमों  में  प्रसन्तोष  ही  न  फैले  ।  बिन  संघों  का  मैं  प्रतिनिधित्व करता  &  उनकी  श्रोर से में मंत्री मंत्री  महोदय  को  विश्वास

 दिलाता हूं  कि  इस  खाम्खा  कोई  संघष  खड़ा  नहीं  करेंगे  केवल  श्रात्म-रक्षा  को  ही  लड़ेंगे तथा  केन्द्रीय  मंत्री  को
 फजल में  परेशान  तट

 ीं  करेंगे  ।  कुछ  प्रतिक्रियावादी  लोग  हैं  जो  सरकारी  उपक्रमों को  भ्रष्ट  करके  उन्हें  बदनाम
 करते हैं  ।  यदि  सरकार  ऐसे  व्यक्तियों के  विरुद्ध  कार्यवाही  आरंभ  कर  दे  तो  हम  सभी  अन्य  मांगे  छोड़कर

 पुरी  शक्ति  से  सरकारी  उपक्रमों  की  रक्षा  करेंगे  ।

 सरकारी  उपक्रमों  के  हितों  की  रक्षा  करना  हमारा  प्रथम  ज कतंव्य  होगा  ।  हम  चाहते हैं  कि  otaartiqn  उद्योग

 सरकारी  क्षेत्र  क॑  श्रधीन  भराये  तथा  यथाशीघ्र सभी  कुछ  एक  झण्डे  के
 नीचे  काम

 करें
 ।

 मुझे  शा  है  कि  वह  दिन
 |

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi)  :  Criticism  of  Public  Undertakings  ix

 understandable.  The  philosophy  behind  Public
 Undertakings  is  to  bring

 in  §.-cialism  in  the  Country.  And,  therefore,  those  who  now  support,  the  idea
 of  these  undertakings  should  be  forwarded  to  extend  their  whole  hearted
 support  and  Cooperation.
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 a

 Earlier,  there  have  come  shoricomings  m  the  public  sector  undertakmgs

 because  of  non-availability  of  managerial  talent.  There  is  10  institution  to

 provide  the  public  with  proper  code  if  management.  The  Bureau

 of  Public  Enterprises  is  also  not  working  tc  iis  fullesi  capacity.  Isuggest  that

 there  should  be  an  institute  for  public  enterprises  which  may  function  under

 the  Government  and  explore  ways  and  means  to  make  the  public  sector  profit

 earning  bodies,  At  present  overstaffing  is  being  done  in  the  public  Sector  asa

 result  of  favouritism  and  nepotism.  In  Italy  a  ै कवी लो 2४  is  fined  Rs.  5,000  im  case

 he  makes  any  recommendations  in  such  matters.  suggest  that  such  a

 prevision  should  be  in  India  also.  Until  you  legally  check  influence,  pressure  cr

 recommendations,  you  cannot  expeci  efficient  perfvrmaice  and  gocd  results.

 There  has  been  indiscriminate  in  public  undertakings  which

 has  resulted  in  heavy  losses  therein.

 The  rights  of  labourers  have  not  been  given  due  importance  and  there  is  a

 very  wide  gap  between  the  labourer  and  an  officer,  both  economically  and

 intellectually.  Trade  Unionism  also  should  be  made  democratic.  Only  elected

 representatives  should  be  included  in  the  Management.  A  cunning  officer

 always  creates  dissension  among  w.-rkers  and  then  conirols  and  supresses  them.
 ५

 No  farther  action  has  been  taken  in  regard  to  the  participation  of  workers
 in  the  Management  as  recommended  at  a  Conference  held  about  3  years

 agu  and  which  was  attended  by  the  Prime  Minister  herself.  Ii  should  be  ex-

 pedited  so  as  to  create  a  sense  of  confidence  and  belonging  among  the

 workers.  This  would  reduce  the  possibilities  of  many  Unions.

 Public  Sector  will  have  to  stay  and  prosper  im  the  country  as  they  are  the

 source  of  property  and  progress  of  the  Country.  Nobody  on  earth  can  retard

 or  put  obstacles  in  the  way  of  our  growth  and
 progress.

 From  military  point  of  view,  we  stand  fovrth  as  world  power  but  we

 should  come  up  as  such  im  economic  field  also  for  which  we  shall  have  to

 give  up  attitude  of  sabotage  and  adopt  a  consiruciive  and  productive  approach

 throughout.

 Public  sector  has  saved  a  good  part  of  import.  The  whole  future  of  our

 country  depends  on  the  Public  Sector.  Nobody  imagined  that  the  Adivasis

 will  do  technical  work.  These  big  plants  have  brought  about  a  social  change.

 Research  aud  development  centres  should  be  given  all  assistance  and  be

 made  self-reliant.

 The  quesiion  of  cadre  and  discipline  is  also  very  important.  The  persons

 working  in  these  should  be  made  permanent.  Some  people  receive

 training  in  Public  Sector  and  serve  the  Private  Sector.
 We

 must  see  that  our

 talents  do  not  leave  the  public  sector.

 The  discrimination  between  the  labourers  and  the  officers  should  be

 removed.  It  is  essential  for  the  progress  of  public  sector  that  a  :ocialistic

 awakening  should  be  created  in  the  labour  and  management  and  cordial
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 relaiions  established  between  them.  The  Ministry  should  set  up  study  circles

 and  educational  centres  for  creating  a  cadre  of  personnel  committed  to  socia-

 lism.

 Necessary  amenities  should  be  provided  to  the  labour.  If  the  labour

 are  frustrated,  they  will  not  work  efficiently.

 Shri  Jagannathrao  Joshi  (Shajapur)  :  At  the  outset  [  welcome  the  creation
 of  a  separate  Ministry  cf  Heavy  Industry  and  hope  that  the  new  Minis  ter  will

 improve  the  functioning  of  our  public  sector  so  that  the  country  can  derive

 necessary  benefit  from  this  sector.

 Jam  sorry  to  say  that  when  an  industry  is  esatablished  with  political  over-

 tones  then  the  whole  approach  is  changed.  About  the  Heavy  Engimeermg  Corpo-

 ration,  Ranchi,  it  is  said  m  areport  of a  Commi:tee  that  despite  the  recommen-

 dation  of  the  Committee  the  Governmen:  decided  to  set  up  the  Plant  with

 technical  collaboration  and  credit  assistance  म  the  U.S.S.R.  The  Committee

 has  said  that  agreement  was  signed  with  that  country  by  ignoring  the  good
 terms  of  another  country.  न्  15  clear  from  the  report  of  the  Committee

 that  when  political  overstones  creep  in  establishment  of  the  industry,  then

 troubles  are  likely  to  be  there.

 The  Committee  has  observed  in  its  report  the  frequent  changes  in  top

 managemtnt  as  one  of  the  reasons  of  malfunctioning  of  our  factories.  The

 politician  like  Shri  K.D.  Malviya  was  appointed  as  Chairman  of  Heavy  Engi-

 neeriig  Corporation,  Rancni,  He  did  not  work  for  a  year.  The  politicians  must
 not  be  appemted  in  such  industries  as  Chairman.

 The  industries  in  the  public  sector  are  suffering  losses  continuously.  The

 Heavy  Electricals,  Bhopal  has  been  inevrring  lossses  since  its  inception.

 The  loss  in  the  was  Rs.  89-90  crores,  I  have  a  newspaper  in  which

 it  is  reported  that  this  loss  might  tovch  the  figure  of  Rs.  100  crores.  The  hon.
 Minister  is  reported  to  have  expressed  the  hope  that  he  would  break  even.

 But  the  report  of  the  Committee  on  Pyblic  Undertakings  deplores  in  that

 regard.  In  order  to  remove  the  deficiencies  in  the  public  sector  undertakings,
 the  facts  noted  down  by  the  Committee  should  be  given  due  attention.

 On  the  one  hand  there  is  over-staffing  and  on  the  other  there  are  not

 necessary  material  and  personnel  for  technical  know-how.  There  is  unutilized

 capacity  in  every  plant.

 Produces  are  there  in  Heavy  Electricals,  Bhopal  but  the  situation  is
 that  there  is  no  market  for  those  produces.  The  Government  should,  first,
 assess  the  market,  otherwise  that  is  likely  to  result  ह हुई ह  losses,

 Public  Sector  under‘akings  are  getting  into  disrepute  because  of  continuous
 losses.  Changes  should  be  brought  about  in  this  situation.  We  are  not  against
 the  public  sector.  We  wani  that  both  the  public  and  private  sector  should  be
 run  on  according  to  the  plan  so  that  the  country  may  benefit.
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 There  is  need  to  pay  attention  towards  the  labour  trouble  in  public

 sector  undertakings,  particularly  in  the  H.M.T.  The  H.M.T.  has  been  earning

 profits  for  the  last  3,4  years  but  now  it  is  losses  due  to  labour

 trouble  and  power  shortage.  Is  this  loss  due  to  labour  trouble  only.  ?

 A  good  deal  has  been  said  about  labour  participation  in  the  management

 but  nothing  practical  is  done.  The  Government  should  come  out  as  an  ideal

 industrialist  in  order  to  put  an  end  to  the  labour  trouble.  The  Government

 should  accept  the  principle  of  labour  participation  and  implement  it.

 The  hon.  Minister  has  accepted  that  the  demand  for  tractcrs  has  gone

 down  because  of  the  uncertainty  created  by  land  ceiling.  We  should  have

 tractors  of  less  horse-power  so  that  they  can  be  used  in  smaller  t:acts  of  land.

 There  is  great  demand  for  scooters  and  cars.  I  would  nt  like  to  go  into  the

 question  of  public  or  private  sector  but  the  Government  should  have  a  definite

 policy  with  regard  to  scooters  and  cars.

 थी  कातिक  उरांव  :  मैं  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करने  से  पहले  भारी  उद्योग मंत्री  का  स्वागत

 करता  भारी  उद्योग को  इस्पात  तौर  खान  मंत्रालय  से  श्रलग  कर  दिया  गया  यह  बहुत  ही  प्रच्छ  महत्वपूर्ण

 निर्णय है  ।  दूसरा  महत्वपुर्ण  निर्णय  श्री  एम  0  सोंधी  को  इस  फ्रालय  का  सचिव  नियुक्त  करना है  |  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के

 प्रबन्ध  निदेशक  के  रूप  में  उन्होंने  बहुत  weer  कार्य  किया  है  नये  मंत्री  तथा  सचिव  के  सहयोगपूर्ण कृत्या  से  भारी  उद्योग
 का  भविष्य  उज्जवल  होने  की  हैं  ।

 ara  दिन उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  की  स्पष्ट  नीति  होनी  चाहिये  ।  इन  उद्योगों  में  गड़बड़  चल  रही  है  |

 हड़ताल  होती हैं  ।  हड़तालों  के  लिये  श्रमिकवर्ग  ही  उत्तरदायी  नहीं  है  ऊंचे  पदों  पर  नियुक्ति व्यक्ति  भी  जो

 ऊपर  से  ही  निदेश  देते  रहते  हैं  इसके  लिये  सामान  रूप  से  उत्तरदायी  सर्वोच्च  पदों  पर  उचित  व्यक्ति नियुक्ति

 किये  जानें  चाहिये
 ।

 यदि  राजनैतिक  विचारधारा  से  इन  पदों  पर  नियुक्ति  की  जायेगी तो  किसी  प्रकार  का
 विकास

 नहीं हो  सकता  |  हमें  तथ्यों  को  देखना  चाहिये  ae  लाभ  के  सिद्धांत  में  परिवर्तन  करना  चाहिये  ।  सरकारी  उपक्रमों  में

 लाभ  का  सिद्धांत क्या  है  ?  गत  वर्ष  हमें  15  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ।  इस  वर्ष  कहा  जाता  है  14.  99  करोड़  रुपये

 की  हानि है  हम  तथ्यों  को  सामने  नहीं  रखना  चाहते  हैं  स्थिति  को  छुपाना  चाहते  हैं  हम  बहुत  प्राशावादी  दीखते

 हैं जबकि  प्रत्येक  क्षेत्र  में  स्थिति  बिगड़ी  हुई  है  ।  मंत्री  महोदय  ah  सचिव  के  प्रमुख कि  श्राज
 वहुत  बड़ी  चुनौती |

 सरकार  को  प्रयत्त  करना  चाहिये  कि  सावंजनिक  उपक्रमों  में  घाटे  के  स्थान  पर  लाभ  हो  |

 हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन
 लिमिटेड  रांची  का  भारी  मशीनें  बनाने  वाला  संयंत्र  यदि  10,000  मीटरी टन

 के  उपकरण  बनाता है  तो  ag  नहीं  बताना  चाहिये  कि  संयंत्र  40,000  मीटरी  टन  के  उपकरण  बनाता  यदि

 कोई  बात  गलत  है  बह  सामने  लाई  जानी  चाहिये  ।  तभी  हम  श्रागे  बढ़  सकते  स्थिति  में  सुधार  करने
 के

 लिये हम  साधन  नन
 होने  चाहिये

 |

 हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन
 में  श्राये  दिन  हड़ताल चलती  रहती है

 ।  मैंने हाल  ही  में  सुना  है  कि
 वरिष्ठता

 निर्धारित  करने के  मामले में  वहां  रोष  चल  रहा है  |  इस  सम्बन्ध  में  किसी एक  नीति  का  श्रनुसरण नहीं  किया

 जाता है  ।  श्रमिक  वर्ग  में  उत्तरदायित्व  की  भावना  पैदा  नहीं  की  गई  है  ।  वे  पुरा  पैसा  लेकर  कम  काम  करना  चाहते  हैं
 ।

 श्रमिकोंकनो  यह  बात  समझनी  चाहिये  कि  उद्योग  के  विकास  में  वे  बराबर  के  भागीदार  सुना है
 कार्यालय

 में  देरी

 से  पहुंचने के  कारण  aifearat sta # जाति  के  एक  मैडिकल  श्राफिसर  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  श्रथवा  सेवा से  निकाल
 ~

 दिया गया  है  :  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिये  श्रादिवासी जाति  के  लोगों
 ने

 भारी  उद्योगों  के  लिये  श्रपनी  भूमि  दी  है  ।  3,000  विस्थापितों  को  रोज़गार  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 उस  क्षेत्र  के

 लोगों  के  साथ  कोई  भी  सहानुभूतिपूर्ण  विचार  नहीं  रखता  है  ।  मंत्रालय  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये
 कि

 जो  कोई
 व्यक्ति  ग्रादिवासियों को  डराता  धमकाता है  उसे  वहां  न  रहने  दिया  जाये  |

 श्रौद्योगिक  नीति  संकल्प  एक  नारा  मात्र  है  ।  बड़ी  बड़ी  feitorarsit  को  जिन  श्रादिवासियों  ने  अपनी  भूमि

 दीहैवे  श्रपने  घर  में  ही  शरणाधियों की  तरह  हो  गये  हमें इस  स्थिति  के
 प्रति  सावधान  रहना  |

 संकल्प

 में  कहा  गुया  है  कि  प्रत्येक  क्षेत्र  की  प्रौद्योगिक  तथा  कृषि  संबंधी  अर्थव्यवस्था सुदृढ़  होनें  से  समस्त
 देश

 का  जीवन  स्तर

 ऊंचा  हो  सकता  है  |  यहां  जीवन  स्तर  गिर  रहा  है  ।
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 बहुत  से  मंत्रियो ंने  श्राश्वासन दिया  है  कि  500  रुपये  तक  वेतन  के  पद  स्थानीय  व्यक्तियों  को  दिया  जायेगा

 परन्तु  श्नादिवासी  तथा  स्थानीय  व्यक्ति  या  तो  कार्य  के  मजूरी  पातें  हैं  उन्हें  दैनिक  मजूरी  पर  रखा  गया  है  ।

 इस  व्यवस्था में  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिये  ।

 हमें  बहुत  सी  बातों  पर  ध्यान  देना  कहा  जाता  है  कि  8  1/3  प्रतिशत  बोनस  feat
 जाना  चाहिये

 | ह

 मजूरी  dat  बोतस  उत्पादन  से  सम्बद्ध  होने  चाहिये  ।  ag  ठीक  नहीं  है  कि  उपक्रमों  में  प्रतिवर्ष  घाटा हो  ak

 ऊपर  से  बोनस  दिया  जाये  ।  श्रौद्योगिक  नीति  संकल्प  का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  जो  कुछ  हो  रहा  हैं  उसे  जानने

 का  प्रयास  नहीं  किया  जाता  है  ।

 स्वेप्रथम  इन  परियोजनाग्रों के  लिये  कुछ  सिद्धान्त  होने  चाहियें  ।  परियोजना  में  तीन  वर्ष  तक
 उत्पादन

 करने  के  स  पूंजीगत  परिव्यय कम  से  कम  10  प्रतिशत  लाभ  दिया  जाना  चाहिये  ।  यदि  इतना  नहीं दे  सकते  तो

 उन्हें  श्रपने  पदों से  त्यागपत्र  दे  देना  चाहिये  इन  परियोजनाओं के  कार्यभारी  यदि  भ  परिणाम  नहीं  दिखा  पाते  हैं

 तो  उनकी  पदोन्नति  कभी  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।

 कार  wa  का  प्रशन हैं  यदि  परियोजना  के  प्रबन्ध  में  किसी  व्यक्त्ति  के  सम्बन्ध  में  तो  उसे  कार  भत्ता  मिल  जाता

 इस  बात  की  श्र  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  कि  कार  की  उसे  श्रावश्यकता है  या  नहीं  और  वहू  कार  का  उपयोग

 करता  भी  है  या  नहीं  ।  दूसरी are  यदि  प्रबन्ध  में  किसी  की  कोई  पहुंच  नहीं  है  तो  उसे  कार  भत्ता  नहीं  मिलता
 Cl  मंत्रिमहोदय  को  इस  बात  पर  गम्भी  रता  से  विचार  करना  चाहिये  ।

 दूसरे  क्षेत्र ंमें  विकास  कार्य करने  से  पहले  विद्यत का  विकास  किया  जाना  चाहिये  ।  श्राशा  है  मंत्री  महोदय
 इस  विशेष  ध्यान  देंगे  ।

 लाभांश  के  विषय  में  भी  एकरूप  नीति  होनी  चाहिये  ।  दुर्भाग्य  से  हमारे  यहां  ऐसा  नहीं  है  ।  एक  ही  पद  पर
 भिन्न  fara  व्यक्तियों के  लिये  भिन्न  भिन्न  बेततमान  तथा  fara  भिन्न  सुविधायें  दी  जाती हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  लोक  सेवा
 आयोग  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ताकि  एक  से  पदों  के  लिये  एक  से  वेतनमानों  की  व्यवस्था हो  सके  श्र  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  का  रोष  समाप्त  किया  जा  सके  ।  उपक्रमों में  उपयुक्त  व्यक्ति  नियुक्त  किये  जाने  चाहिय े।
 सरकारी  उपक्रमों  में  होने  वाले  घाटे  को  लाभ  में  परिणित  किया  जाना  चाहिये  अन्यथा  श्राप  लोगों  को  रोजगार  तथा

 भोजन  नहीं  दे  सकेंगे ।

 विदेशी  सहयोग  कितना  भी  झ्रावश्यक  क्यों  न  हो  राष्ट्रीय  प्रयासों में  गतिरोध पैदा  करता  है  ।  बिदेशी  सहयोग
 तकनीकि  ज्ञान  के  स्थान  पर  हमारे  पास  प्रशीक्षित  स्वदेशी  कर्मचारी होने  चाहिये  ।  कब  तथा  कहां  भेजे  जाने के  लिये

 भारी  उद्योगों की  एक  वरिष्ठता सूची  होनी  चाहियें  ।  इन  उद्योगों  को  इस  संकट  के  समय  में  समाजिक  परिवतेन  लाना

 मैं  मंत्रीमहोदय से  श्रनुरोध  करता  हूं  कि  उद्योगों के  कार्यकरण  की  जांच  करने  तथा  सुधारने  के  उपाय  खोजने  के  लिये
 वह  वहां  विशेषज्ञों  का  दल  भेजें  ।

 उद्योगों
 कि

 स्थिति
 बहुत  बुरी  है  ।  ग्रापको  स्थिति  में  सुधार  करना  है

 ।  भारी  उद्योगों  में  अ्रच्छ
 वृद्धिमन

 कुशल  व्यक्ति  नियुक्ति  किये  जाने  चाहिये  ।

 इसके  पश्चात्‌ लोक  सभा  4  1973/14  चेत्र  1895  के  ग्यारह  बजें  तक  के  लिय
 स्थगित  हुई  ।

 Tie  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Wednesday,  April
 4,  1973/Chaitra  14,  1895

 (800).
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